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नीति आयोग: 
सरंचना

खंड-I





गठन
कें द्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से 
01 जनवरी, 2015 को नीति आयोग का गठन किया 
गया। यह भारत सरकार का अग्रणी नीति थिकं टैंक 
ह,ै जो निर्देशनात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता 
ह।ै भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक 
नीतिया ं और कार्यक्रम तयैार करने के अलावा, नीति 
आयोग कें द्र, राज्यों  तथा संघ राज्य क्षेत्रों  को उपयकु्त 
कार्यनीतिक एवं तकनीकी सलाह भी प्रदान करता ह।ै

राष्ट्रीय हित में साथ मिलकर कार्य करने के लिए राज्यों  
को एक मंच पर लाने के लिए नीति आयोग भारत 
सरकार के लिए सर्वोत्कृष्ट  मंच के रूप में कार्य करता है 
और इस प्रकार से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता ह।ै

माननीय प्रधानमंत्री ने 18 सितंबर, 2021 को नीति 
आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की।

नीति आयोग: 
संरचना
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डॉ. राजीव कुमार
उपा��

पूणर्का�लक सदस्य

�ी अिमताभ कातं
मु� य काय�पालक अिधकारी


ो. रमेश चंद डॉ. वी के पॉल

माननीय �धानमं
ी
�ी नर�� मोदी

अ��

डॉ. वी के सार�त
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पदेन सदस्य

�ी राजनाथ िसहं
र�ा मं�ी

�ी नर�� िसहं तोमर
कृिष एवं िकसान क�ाण मं�ी

�ी अिमत शाह 
गृह मं�ी और 
सहकािरता मं�ी 

�ीमती िनम
ला सीतारमण
िव� मं�ी और कॉप�रेट काय� मं�ी

�वशषे आमं�त्रतगण

�ी िनितन जयराम
गडकरी

सड़क पिरवहन और 
राजमाग� मं�ी

�ी अि�नी वै�व
रेल मं�ी, संचार मं�ी और 

इले��ॉिन� एवं सूचना �ौ�ोिगकी मं�ी

डॉ. वीर	� कुमार
सामािजक ­ाय एवं अिधकािरता मं�ी

�ी पीयषू गोयल 
वािण� एवं उ�ोग मं�ी,

उपभो�ा मामले,
खा� एवं साव�जिनक िवतरण मं�ी

और कपड़ा मं�ी 

�ी राव इं�जीत िसंह
सािं�की एवं काय��म काया��यन रा� मं�ी

(�तं� �भार),
योजना रा� मं�ी (�तं� �भार)
और कॉप�रेट काय� रा� मं�ी 
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उद्देश्य और विशेषताएं
	$ राज्यों  की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओ,ं क्षेत्रों  और रणनीतियो ंके एक साझा विज़न 

का विकास करना।

	$ यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राज्यों  के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक 
सहयोग की पहलो ंऔर तंत्रों  के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

	$ ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओ ंका निर्माण करने के लिए तंत्रों  का विकास करना और इनको उत्तरोतर रूप से सरकार 
के उच्चतर स्तर पर एकत्र करना।

	$ यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में 
राष्ट्रीय सुरक्षा के हितो ंको सम्मिलित किया गया है।

	$ हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने 
का जोखिम हो सकता ह।ै

	$ कार्यनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रम का ढाचंा तयैार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और प्रभाव 
की निगरानी करना। निगरानी और फीडबकै के माध्यम से सीखे गए सबक का प्रयोग आवश्यक मध्यावधि संशोधन 
सहित नवोन्मेषी सुधार करने के लिए किया जाएगा।

	$ महत्वपूर्ण हितधारको ं तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय थिकं टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति 
अनुसंधान संस्थाओ ंको सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

	$ राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों , वतृ्तिको ं तथा अन्य भागीदारो ं के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवोन्मेष 
और उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना।

	$ विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अतंर्क्षेत्रक और अतंर्विभागीय मदु्दों  के समाधान के लिए मंच 
प्रदान करना।

	$ अत्याधनुिक संसाधन कें द्र का अनुरक्षण करना, सतत और न्यायसंगत विकास में सुशासन तथा सर्वश्रेष्ठ पद्धतियो ं पर 
अनुसंधान का भण्डार बनना और साथ ही उसे हितधारको ंतक पहुंचाने में भी मदद करना।

	$ आवश्यक संसाधनो ं की पहचान करने सहित कार्यक्रमो ं और पहलो ं के कार्यान्वयन की सक्रियता से निगरानी और 
मूल्यांकन, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओ ंऔर उनके दायरे को सुदृढ़ किया जा सके।

	$ कार्यक्रमो ंऔर पहलो ं के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना।

	$ ऐसी अन्य गतिविधियो ं का उत्तरदायित्व लेना जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्‍वयन को आगे बढ़ाने और उपर्युक्त 
उद्देश्यों  की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

नीति आयोग स्वयं को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधनुिक संसाधन कें द्र के रूप में विकसित कर रहा ह ैजो इसे 
तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति विज़न प्रदान करने और आकस्मिक 
मुद्दों  से निपटने में समर्थ बनाएगा। इसे दो संबद्ध कार्यालयो ं - अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और विकास अनुवीक्षण एवं 
मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) - और एक स्वायत्त निकाय अर्थात राष्‍ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्लड) 
द्वारा सहायता प्रदान की जाती ह।ै 

नीति आयोग के समस्त कार्यकलापो ंको चार मुख्य शीर्षों में विभाजित किया जा सकता ह ै :

1.	 नीति और कार्यक्रम ढाचंा

2.	 सहकारी संघवाद
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3.	 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

4.	 थिकं टैंक और ज्ञान एवं नवाचर केन्द्र

नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकल, प्रकोष्ठ, संबद्ध कार्यालय और स्वायत्‍त निकाय इसके अधिदेश को पूरा करने के लिए आवश्यक 
समन्वय और समर्थन ढाचंा प्रदान करते हैं। वर्टिकलो ंऔर प्रकोष्ठों  की सूची नीचे दी गई ह ै :

वर्टिकल/प्रकोष्ठ

प्रशासन और सहायक इकाईयाँ

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र

आकाकं्षी जिला कार्यक्रम प्रकोष्ठ

संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण और सीमान्त प्रौद्योगिकी

अर्थ एवं वित्त प्रकोष्ठ

शिक्षा

शासन और अनुसंधान

शासी परिषद सचिवालय और समन्वय

उद्योग-I

उद्योग-II

अवसंरचना - कनेक्टिविटी

अवसंरचना - ऊर्जा

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम

प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण और द्वीप विकास

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग

सार्वजनिक निजी साझदेारी

ग्रामीण विकास

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

सामाजिक क्षेत्र-I (कौशल विकास, श्रम और रोजगार एवं शहरी विकास)

सामाजिक क्षेत्र-II (स्वास्थ्य और पोषण एवं महिला और बाल विकास)

राज्य वित्त एवं समन्वय

सतत विकास लक्ष्य

जल और भूमि संसाधन
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नीति आयोग की शासी परिषद
नीति आयोग की शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों  और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों  के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों  
के उप राज्यपाल शामिल हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से 16 फरवरी, 2015 को प्रभाव में आई। 
मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनाकं 19 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्‍यम से शासी परिषद का पुनर्गठन किया गया।

शासी परिषद प्रमुख निकाय ह ै जिसे विकास की गाथा को आकार देने में राज्यों  की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओ ं
और रणनीतियो ं का एक साझा विज़न विकसित करने का काम सौपंा गया है। शासी परिषद, जो सहकारी संघवाद के उद्देश्यों  का 
प्रतीक ह,ै राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अतंर-क्षेत्रक, अतंर-विभागीय और संघीय मदु्दों  पर चर्चा करने 
के लिए मंच प्रस्तुत करती ह।ै

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  के मुख्यमंत्रियो/ंउप राज्यपालो ं और शासी परिषद के अन्य सदस्यों  के 
साथ अब तक शासी परिषद की छह बठैकें  हो चुकी हैं।

शासी परिषद की छठवीं बैठक

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसि गं के माध्यम से नीति आयोग की शासी परिषद की छठवी ंबठैक 
20 फरवरी, 2021 को हुई थी। इसमें कें द्रीय मंत्रियो,ं जो पदेन सदस्य हैं, और विशेष आमंत्रित सदस्‍यों  के अलावा 26 मुख्यमंत्रियो,ं 
3 उप राज्यपालो ंऔर 2 प्रशासको ं ने भाग लिया। बठैक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों  और सीईओ; प्रधानमंत्री के प्रधान 
सचिव और पीएमओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियो;ं मंत्रिमंडल सचिव; और राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  के मुख्य सचिवो ंने भी भाग लिया। 
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिहं ने बठैक का संचालन किया।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सहकारी संघवाद भारत की प्रगति की नीवं ह।ै सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद 
को और अधिक प्रभावी बनाकर जिला स्तर पर ले जाना चाहिए। देश कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियो ंका प्रबंधन करने में 
केव ल इसलिए सफल हुआ है कि कें द्र और राज्यों  ने साझदेारी की भावना से मिलकर काम किया ह।ै

माननीय प्रधानमंत्री ने सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद पर मंथन करने तथा इसे और मजबतू करने का अवसर प्रदान करने में शासी 
परिषद की बठैक के महत्व पर जोर दिया।
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छठवी ंबठैक से पहले 6 फरवरी, 2021 को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियो ंके साथ विस्तृत बातचीत हुई थी, जिसके फीडबकै को बठैक 
की कार्यसूची को तयैार करते समय विधिवत रूप से शामिल किया गया था। कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल थी ं :

1.	 भारत को विनिर्माण महाशक्ति बनाना

2.	 कृषि की पुनर्क ल्पना

3.	 भौतिक अवसंरचना में सुधार लाना

4.	 मानव संसाधन विकास में तेजी लाना

5.	 जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार लाना

6.	 स्वास्थ्य और पोषण

परिषद ने भारत को विनिर्माण महाशक्ति बनाने के लिए कई कदमो ंपर विचार किया, जसेै कि अनुपालन बोझ को कम करना, राज्य 
स्तर पर सुधार शुरू करना, लॉजिस्टिक्स में सुधार करना, जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार 
पैदा करना। राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  ने पानी की उपलब्धता में सुधार, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति, इंटरनेट 
कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओ ंऔर जलवाय ुपरिवर्तन के जोखिम को कम करने के लिए 
टिकाऊ कृषि प्रथाओ ंकी दिशा में किए गए प्रयासो ंका उल्लेख किया। उन्हों ने भविष्य के तकनीक और समावेशी शासन मॉडल के 
निर्माण के अलावा, एक उन्नत विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए उपयकु्त सुधारो ं को लागू करने का 
भी उल्लेख किया, जिससे एक जिला एक उत्पाद पहल के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्रियो ंने पूर्वोत्तर राज्यों  की 
अर्थव्यवस्थाओ ंको गति प्रदान करने के उद्देश्य से 'पूरब में काम करो' नीति पर अधिक जोर देने के साथ-साथ पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में 
डिजिटल कनेक्टिविटी सहित भौतिक अवसंरचना के विकास में उल्लेखनीय सुधार का भी उल्लेख किया।

भारत जैसे यवुा देश की आकाकं्षाओ ंको ध्यान में रखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने आधनुिक अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता 
पर बल दिया। नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और शिक्षा एवं कौशल विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए 
अधिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

शासी परिषद की बठैक हर राज्य की शक्ति पर आधारित होने का प्रयास करती ह ैताकि हर कोई एक-दूसरे की सर्वोत्तम पद्धतियो ं
से सीख सके। परिषद के सदस्यों  ने कार्यबल की स्किलिगं, रीस्किलिगं और अपस्किलिगं के लिए संस्थाओ ं को मजबतू करने पर 
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विचार-विमर्श किया। ग्रामीण क्षेत्रों  के लिए डिजिटल अवसरंचना का सुनिश्चय करके, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी में सुधार पर 
भी बल दिया गया।

माननीय प्रधानमंत्री ने नीतिगत रूपरेखा और कें द्र एवं राज्यों  के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्हों ने परिषद के सदस्यों  द्वारा 
समृद्ध चर्चा और रचनात्मक सुझावो ंका स्वागत किया।

शासी परिषद की बठैक ने एजेंडा मदो ंमें पर्याप्त सहयोग और साझदेारी के साथ सरकार के सभी स्तरो ंपर तालमेल का मार्ग प्रशस्त 
किया। बठैक ने आर्थिक, सामाजिक और जनसाखं्यिकीय कल्याण को आगे बढ़ाने के उद्देश्यों  पर विचार करने का अवसर प्रदान किया। 

10वार्षिक रिपोर्ट 2021–22

नीति आयोग: संरचना



नीति और  
कार्यक्रम

खंड-II





परिचय
नीति आयोग राज्यों , नागरिक समाज और अन्य थिकं 
टैंक की सक्रिय भागीदारी के साथ मानव और आर्थिक 
विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों  में राष्ट्रीय प्राथमिकताओ ंऔर 
कार्यनीतियो ं के साझा विज़न में एक एकीकृत भूमिका 
निभाता ह।ै

नीति आयोग का एक मुख्य उद्देश्य कार्यनीतिक और 
दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढाचें और पहलो ं
की रूपरेखा तयैार करना और उनकी प्रगति और 
प्रभावकारिता की निगरानी करना है। 2021-22 में 
नीति आयोग ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर 
ध्यान कें द्रित करते हुए प्रौद्योगिकी, उद्यम और कुशल 
प्रबंधन को एक साथ लाकर क्षेत्रीय लक्ष्यों  के निर्धारण 
और नवाचार और सहयोग के माहौल को बढ़ावा देने में 
अगुवाई की।

नीति और  
कार्यक्रम
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आकांक्षी जिला कार्यक्रम
जनवरी 2022 में आकाकं्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के कार्यान्वयन के चार वर्ष पूरे हो गए, और उनमें से लगभग दो वर्षों के दौरान 
कोविड-19 महामारी का व्यापक असर रहा। इस तरह से यह कार्यक्रम जिलो ं के लिए अभूतपरू्व अवधि का हिस्सा रहा ह ैऔर जो 
स्थिति उभरी है वह आशाजनक ह।ै

इसकी शुरूआत के बाद से, कार्यक्रम अपने तीन दृष्टिकोण: जिला, राज्य और कें द्रीय स्तर की पहल के अभिसरण को सक्षम बनाने 
के तरीको ं का अध्ययन; एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में नागरिक समाज संगठनो,ं समुदायो ं और जिला प्रशासन के बीच सहयोग 
को सुगम बनाना और जिलो ं के कार्य-निष्पादन के आधार पर मासिक रैंक जारी करके प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना को बढ़ावा देने 
इत्यादि के आधार पर जिलो ं के साथ काम करने के लिए रणनीति तयैार कर रहा ह।ै 

दूसरी लहर से बरुी तरह प्रभावित होने के बावजदू, जिलो ंने बनुियादी सेवाओ ंके वितरण पर अपना ध्यान बनाए रखने में उल्लेखनीय 
कार्य किया है। पात्र आबादी को टीका लगाने का दरुूह कार्य जो इस वर्ष जिलो ं के लिए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है, के बावजदू 
जिले कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रमुख संकेतको ंपर प्रदर्शन में सुधार करने में कामयाब रहे हैं। 

‘स्वास्थ्य और पोषण’, ‘शिक्षा’, ‘कृषि और जल संसाधन’, ‘कौशल विकास, वित्तीय समावेशन’ और ‘बनुियादी ढाचें’ की पाचं 
विषयक श्रेणियो ंके तहत प्रमुख प्रदर्शन संकेतको ंपर सभी 112 आकाकं्षी जिलो ंके प्रदर्शन पर नजर रखने वाले चैंपियंस ऑफ चेंज 
डैशबोर्ड का अपग्रेडेड वर्ज़न इसके अलावा उन्नत डेटा एनालिटिक्स को सुकर बनाता ह ैऔर जिलो ंको मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट और 
डेटा गुणवत्ता रिपोर्ट प्रदान करता है। 

कार्यक्रम की शुरुआत से सभी आकाकं्षी जिलो ं के सामाजिक-आर्थिक संकेतको ं में समग्र रूप से और क्षेत्रवार सुधार देखा गया ह ै
जिसकी व्याख्या नीचे की गई है: 

समग्र स्वास्थ्य एवं पोषण

शिक्षा कृषि एवं जल संसाधन
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वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास मूल अवसंरचना

यह कार्यक्रम (एडीपी) सभी जिलो ंमें असमान विकास को पाटने की दिशा में प्रयासरत रहा ह।ै परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम जिला 
विशिष्ट मदु्दों  को हल करने के लिए नागरिक समाज संगठनो,ं गैर सरकारी संगठनो ंऔर विकास भागीदारो ंसहित समुदाय के सहयोग 
के लिए एक मंच के रूप में उभरा ह।ै चाहे वह मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुधार हो, या स्वास्थ्य और पोषण परिणामो ं में 
सुधार हो, आकाकं्षी जिला कार्यक्रम ने लंब ेसमय तक चले विकास लक्ष्यों  की दिशा में कें द्रित प्रयासो ंको सक्षम बनाया ह।ै संकेतको ं
के एक प्रमुख सेट की पहचान से सरकार के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनो ंकी प्राथमिकताओ ंके संरेखण में मदद मिली ह।ै विशेष 
रूप से, विकास भागीदार के रूप में, पीरामल फाउंडेशन ने सभी 112 आकाकं्षी जिलो ंमें काम करने के लिए सहयोग किया ह।ै 

यह भावी कार्य का हिस्सा ह,ै और इस कार्यक्रम का अभिलेख अपन ेआप तयैार होता जा रहा ह।ै विशेष रूप से, यह कार्यक्रम इन 
जिलो ं में परिवर्तन लान े में आउटरीच गतिविधियो ं और समुदायो ं की भागीदारी पर ध्यान कें द्रित कर रहा ह।ै इसके परिणामस्वरूप 
शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण विषयो ंमें बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को बड़े पैमान ेपर चलाने 
के लिए हाइपर स्थानीय योगदानकर्ताओ ंऔर सामुदायिक हितधारको ंको शामिल करके आकाकं्षी जिला सहयोग (एडीसी) का निर्माण 
हुआ है। इस पहल में गहन सामुदायिक ज्ञान का लाभ उठान ेऔर सामुदायिक स्तर पर सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को सुगम बनाने 
के लिए स्थानीय संस्थागत संचालको ं (जसेै स्थानीय गैर सरकारी संगठनो,ं कॉलेजो,ं मीडिया, महिला स्वयं सहायता समूहो,ं पंचायत 
समितियो ंऔर विश्वास नेताओ)ं के साथ सहयोग करना शामिल है। 

अब तक इस कार्यक्रम में 914 गैर-सरकारी संगठनो ं को शामिल किया गया ह ै
ताकि उनके प्रयासो ं को जिलो ं की उभरती जरूरतो ं की ओर मोड़ा जा सके और 
प्रयासो ंका दोहराव न हो यह सुनिश्चित किया जाए। 

एक अन्य दिशा जिसमें यह कार्यक्रम अपने प्रयासो ंपर ध्यान केन्द्रित करता रहेगा, 
वह सभी राज्य सरकारो ंको अपने-अपने राज्यों  में ब्लॉक स्तर पर एडीपी टेम्पलेट 
को दोहराने में मार्गदर्शन कर रहा ह।ै इन जिलो ं के तेजी से और सतत परिवर्तन 
के लिए ब्लॉक स्तर पर विकास को मुख्य रूप से केन्द्रित करना महत्वपरू्ण ह,ै 
लेकिन टिकाऊ तरीके से। हालाकंि ब्लॉक स्तरीय शासन दशको ंसे चर्चा का विषय 
रहा ह,ै लेकिन कुछ अति पिछड़े जिलो ं में इस कार्यक्रम का ध्यान कें द्रित करने 
के साथ-साथ तकनीकी क्षमता के माध्यम से जिलो ं को सक्षम बनाने की अपार 
संभावनाएं हैं। नीति आयोग ने अल्पविकसित ब्लॉको ं के परिवर्तन के लिए एक 
पुस्तिका बनाई ह,ै जिसे सभी राज्यों  के मुख्य सचिवो ंऔर सभी आकाकं्षी जिलो ं
के जिलाधिकारियो/ंकलेक्टरो ं के साथ साझा किया गया है। 
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सितंबर 2020 में इस कार्यक्रम का संयकु्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यएूनडीपी) द्वारा अलग से मूल्यांकन किया गया था, जिसने जनू 
2021 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी। मूल्यांकन काफी हद तक सकारात्मक था और अपनाई गई कई प्रमुख कार्यनीतियो ंकी पषु्टि 
की गई। यएूनडीपी ने कहा कि यह कार्यक्रम "स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सफल मॉडल साबित हो रहा ह"ै 
और और साथ ही एकसमान सतत विकास लक्ष्यों  को प्राप्त करने के लिए दनुिया भर में जमीनी स्तर पर इस मॉडल को दोहराने की 
सिफारिश की। रिपोर्ट के मूल्यांकन में यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि इस कार्यक्रम की शुरूआत से ही आकाकं्षी जिले औसतन 
ऊपर की ओर अग्रसर हैं और उन्हों ने अन्य जिलो ं से बेहतर प्रदर्शन किया है। जबकि जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण और आकंड़ों  
की गुणवत्ता में सुधार, को अधिक काम की जरूरत वाले क्षेत्रों  के रूप में रेखाकंित किया गया ह।ै परिणामस्वरूप, नीति आयोग 
कार्यक्रम के अगले चरण में इनसे निपटने के लिए रणनीति तयैार कर रहा ह।ै 
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22 जनवरी, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न जिलो ंके जिला मजिस्ट्रेटो,ं जिला उपायकु्तों  के साथ बातचीत में आकाकं्षी 
जिलो ंको शामिल करते हुए, समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम की सराहना की।

माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाकं्षी जिले देश की प्रगति में आने वाली बाधाओ ंको दूर कर रहे हैं। वे बाधा की बजाय 
गति वर्धक बनते जा रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री ने नोट किया कि आकाकं्षी जिलो ंमें अभिसरण देश की सफलता का एक प्रमुख कारण ह।ै सभी संसाधन 
समान हैं सरकारी मशीनरी भी वही ह,ै अधिकारी भी वही ह,ै लेकिन परिणाम भिन्न हैं।

उन्हों न ेनोट किया कि पिछले चार वर्षों के दौरान, लोगो ंके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हों न ेआगे कहा कि आकाकं्षी जिलो ं
में ज्यादा मेहनती एवं साहसी लोग हैं, जो जोखिम लेन ेके लिए तयैार हैं, एवं इस ताकत को पहचाना एवं दोहराया जाना चाहिए।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
कें द्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसार, नीति आयोग ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण 
पाइपलाइन ("एनएमपी") को बुनियादी ढाचें के लाइन मंत्रालयो ंसे परामर्श और उपलब्ध समग्र 
परिसंपत्ति आधार के आकलन के आधार पर तयैार किया ह।ै 

एनएमपी विभिन्न बनुियादी ढाचंा मंत्रालयो ं के तहत 
सूचीबद्ध "मुद्रीकरण तयैार" परिसंपत्तियो ं के लिए एक 
रोडमैप के साथ एक मध्यम अवधि की पाइपलाइन 
स्थापित करने के लिए एक अग्रणी पहल ह,ै जिसे 
वित्तीय वर्ष 2022-25 की 4 वर्ष की एक समयावधि 
में मुद्रीकृत किया जाएगा।

एनएमपी का कें द्र सरकार की प्रमुख परिसंपत्तियो ं के 
जरिए कुल 6 लाख करोड़ रुपये हासिल करन े की योजना ह।ै एनएमपी के तहत ब्राउनफील्ड 
इंफ्रास्ट्रक्चर एसेटस् से वलै्यू अनलॉक किया जाएगा और सड़क, रेलवे, एविएशन, पावर, ऑयल 

17

नीति और  कार्यक

वार्षिक रिपोर्ट 2021–22



और गैस और वेयरहाउसिगं सहित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में संभावित मुद्रीकरण के लिए तयैार परियोजनाओ ंकी पहचान करन ेके 
लिए मध्यावधि रोडमैप के रूप में काम किया जाएगा। 

एनएमपी पर रिपोर्ट दो खंडो ंमें तयैार की गई ह।ै खंड I में एक मार्गदर्शन पसु्तक के रूप में प्रस्तुत ह,ै जो परिसंपत्ति मुद्रीकरण के 
लिए वैचारिक दृष्टिकोण और संभावित मॉडलो ंका ब्यौरा देता ह।ै खंड II मुद्रीकरण के लिए वास्तविक रोडमैप ह,ै जिसमें कें द्र सरकार 
के तहत मुख्य बनुियादी ढाचंा परिसंपत्तियो ंकी पाइपलाइन शामिल ह।ै

परिसंपत्ति मुद्रीकरण सिर्फ  एक वित्तपोषण तंत्र नही ं ह,ै बल्कि निजी क्षेत्र की संसाधन क्षमता और विकसित वैश्विक और आर्थिक 
वास्तविकता के लिए गतिशील रूप से अनुकूल होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बनुियादी ढाचें के संचालन, वदृ्धि और रखरखाव 
में समग्र आमूल-चूल परिवर्तन ह।ै इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनवीआईटी) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) 
जसेै नए मॉडलो ं से भी आम लोग इस परिसंपत्ति वर्ग में भाग लेने में सक्षम बनेंगे जिससे निवेश के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला
नीति आयोग विभिन्न क्षेत्रों  के लिए इनविट/आरईआईटी/प्रतिभूतिकरण जैसी नवीन संरचनाओ ंके माध्यम से और लेनदेन सलाहकारो ं
की नियकु्ति के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण करने में राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  को सहायता प्रदान कर रहा ह।ै

वर्ष 2021 में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता माननीय वित्त मंत्री ने की और 
इसमें विभिन्न राज्यों  के मुख्य सचिवो ंऔर विभिन्न राज्यों  के अधिकारियो ंने भाग लिया।

राष्ट्रीय कार्यशाला में बनुियादी ढाचें के विकास और कार्यनीतियो ं का साझा विज़न तयैार करने के साथ-साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण 
कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए कें द्र और राज्यों  दोनो ं से सहयोगात्मक भागीदारी 
की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके लिए, व्यवहार्यता अध्ययन और लेन-देन करने में लेन-देन सलाहकारो/ंपरामर्शदाताओ ं
का समर्थन करने के लिए विभिन्न परिसंपत्तियो ं के बारे में जानकारी के संग्रह और मिलान के लिए कोर समूहो ं का सृजन/नोडल 
अधिकारियो ंकी नियकु्ति आवश्यक समझी गई। इस संबंध में 26 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  के लिए नोडल अधिकारियो ंकी नियकु्ति 
पहले ही की जा चुकी ह ैऔर कुछ राज्यों  ने प्रारंभिक परिसंपत्ति सूची भी उपलब्ध करा दी ह।ै 

नीति आयोग ने बाद में परिसंपत्ति पहचान और पाइपलाइन को अतंिम रूप देने के मार्गदर्शन के लिए राज्य बनुियादी ढाचंा विभागो ं
के साथ कई वेबिनार का भी आयोजन किया। अब तक पंजाब और गोवा राज्यों  के लिए भी वेबिनारो ंका यह आयोजन किया गया 
ह ैऔर अन्य राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  में भी इनका आयोजन किया जाएगा।
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वित्त वर्ष 21-22 के दौरान उल्लेखनीय लेनदेन
एनएमपी के तहत चिन्हित परिसंपत्तियो ंका मुद्रीकरण दो श्रेणियो ं के मॉडलो ं के माध्यम से किया जाएगा, (i) ब्राउनफील्ड पब्लिक 
प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) रियायतें (जैसे ऑपरेट, मैनेज एंड डेवलप, टोल ऑपरेट ट्रांसफर और अन्य) और (ii) पूंजी बाजार 
साधन (जसेै InvITs, REITs आदि)। कुछ लाइन मंत्रालयो ं द्वारा शुरू में चिन्हित परिसंपत्तियो ं के मुद्रीकरण का कार्य पहले ही 
शुरू किया जा चुका ह।ै

वित्त वर्ष 2022 के लिए चिहि्न्त परिसंपत्तियो ंमें से, भारत की सेन्ट्रल ट्रांसमिशन यटूिलिटी, पावरग्रिड ने अपना पहला सार्वजनिक क्षेत्र 
इनविट लॉन्च किया। सरकार के प्रमुख राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाल ही में टोल सड़को ंके लिए अपना इनविट 
प्रस्तुत किया है और 3 (टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) के लिए बोली चल रही ह।ै अन्य क्षेत्रों  जसेै प्राकृतिक गैस पाइपलाइनो,ं 
रेलवे, बंदरगाहो,ं हवाई अड्डों  आदि में लेन-देन अनुमोदन या बोली के अतंिम चरण में हैं। 

एनएमपी का सफल कार्यान्वयन, प्रगति की वास्तविक समय निगरानी के लिए एस्के लेशन मैट्रिक्स के साथ एक प्रभावी शासन ढाचें 
पर टिका है। कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड सहित बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र की परिकल्पना की 
गई ह।ै एनएमपी जारी करने के साथ ही और मंत्रालयवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वित्त वर्ष 22 के लिए उनकी संबंधित 
चिन्हित परिसंपत्तियो ंऔर संबंधित लेनदेन को मैप किया गया ह।ै

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवो ंके एक कोर समूह (सीगैम) का गठन परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम 
के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र के हिस्से के रूप में कैबिनेट की मंजरूी से किया गया था। वर्ष 
के दौरान, पर सीगैम द्वारा 3 समीक्षा बठैकें  आयोजित की गईं ताकि लेन-देन की प्रगति पर नजर रखी जा सके और संरचनात्मक 
मुद्दों ,यदि कोई हो का समाधान किया जा सके। नीति आयोग का पीपीपी वर्टिकल मुख्य परिसंपत्तियो ं के लिए सीजीए की बठैको ंमें 
एजेंडा, की गई कारवाई रिपोर्ट (एटीआर) और प्रस्तुति को तयैार करता ह ैऔर विचार-विमर्श के लिए विलंब और मुद्दों , यदि कोई 
हो, की पहचान करता ह ैऔर उन्हें नोट करता ह।ै

स्वास्थ्य और पोषण

भारत में वरिष्ठों की देखभाल को बढ़ावा देना एवं सुधारना
भारत वर्तमान में एक यवुा जनसाखं्यिकी का आनंद ले रहा ह।ै हालाकंि 2050 तक, वदृ्ध जनसंख्या (60 वर्ष से अधिक) कुल 
जनसंख्या का 19% या 330 मिलियन होगी। 

वर्तमान में, बजुुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) और वरिष्ठ नागरिको ं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 
(एनएपीएसआरसी) ने मौजदा बनुियादी ढाचें को बढ़ाने के साथ-साथ बजुुर्ग स्वास्थ्य देखभाल के लिए नीति गवर्नेंस फ्रे मवर्क  और 
कार्य दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। 

चंूकि यह बाजार विकासशील है, जिसके लिए एक नियामक ढाचंा आवश्यक ह,ै जिसमें मान्यता मानको,ं लाइसेंसिगं आवश्यकताओ ं
प्रदाताओ ंको नीति समर्थन और नैदानिक दिशानिर्देश शामिल ह।ै इसके अलावा यह देखते हुए कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा 
में वर्तमान प्रयास विभिन्न मंत्रालयो ंद्वारा संचालित किए जा रहे हैं, नीति आयोग ने हितधारको ंके साथ विचार-विमर्श किया और इन 
सुधारो ंको उत्प्रेरित करने हेत ुप्रमुख क्षेत्रों  की पहचान की। 

फार्मा और मेड-टेक सेक्टर में आरएंडडी और इनोवेशन
मई 2020 में उद्योगपतियो ं के साथ नीति आयोग, और कें द्रीय मंत्रालयो ं के वरिष्ठ प्रतिनिधियो ंकी एक उच्चस्तरीय समिति का गठन 
किया गया। इस समिति का उद्देश्य भेषज उद्योग और चिकित्सा उपकरणो ंके क्षेत्रों  में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार संबंधी नीति 
को अंतिम रूप देना था। नीति आयोग ने मसौदा नीति रिपोर्ट में तीन खंडो ंजसेै उद्योग-शिक्षा लिकंेज , नियामक सक्षमता और शासन 
और बनुियादी ढाचें के निर्माण में योगदान दिया। सिफारिशो ंको आगे ले जाने के लिए भेषज विभाग द्वारा प्रक्रिया की जा रही ह।ै
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इंटीग्रेटिव मेडिसिन
नीति आयोग को इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर पॉलिसी पेपर तयैार करने का अधिदेश हुआ। इस संबंध में एक एकीकृत स्वास्थ्य नीति 
विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब तक इस समिति की सात बठैकें  हो चुकी हैं। समिति ने शिक्षा, 
अनुसंधान, नैदानिक प्रैक्टिस और जन स्वास्थ्य और प्रशासन के क्षेत्रों  में गहरी अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करने के लिए देश भर 
के 50 से अधिक विशेषज्ञों  को समूहो ं के चार कार्य समूहो ं का गठन किया। सभी चार समूहो ं ने रिपोर्ट प्रस्तुत की ह।ै रिपोर्टों की 
सिफारिशो ंको संकलित करने और मसौदे को अतंिम रूप देने के लिए कार्य प्रगति पर ह।ै

चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने 
पर श्वेत पत्र 
श्वेत पत्र में विभिन्न चिकित्सा प्रौद्योगिकियो ं की विनिर्माण क्षमता के लिए विभिन्न परिदृश्यों  
और प्रत्येक परिदृश्य के भीतर उत्पादन को बढ़ाने और मजबतू करने के लिए संभावित 
सिफारिशो ंका विश्लेषण किया गया ह।ै

पत्र में व्यापक नियामक ओवरहाल, मौजदा कराधान ढाचें की समीक्षा, अशंाकंित सीमा 
शुल्क, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तारित कवरेज, अनुसंधान 
और नवाचार इकोसिस्टम को मजबतू करने, जैसे कुछ उपायो ंकी सिफारिश की गई ह ैजो 
संभावित रूप से चिकित्सा उपकरणो ंके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में सहायक हो सकत े
हैं। रिपोर्ट को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका ह ैऔर इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा। 

भारत में माध्यमिक और ततृीयक स्तर के कें द्रों और 
जिला अस्पतालों में आपातकालीन और चोट देखभाल
नीति आयोग ने जेपीएनएटीसी के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, एम्स, नई दिल्ली के सहयोग 
से देश में इमरजेंसी और इंजरी केयर की स्थिति पर अध्ययन किया। परिणामी रिपोर्ट में 34 
जिला अस्पतालो ंके अलावा भारत के 28 राज्यों  और 2 संघ राज्य क्षेत्रों  में सरकारी और निजी 
अस्पतालो ंमें 100 आपातकालीन और चोट देखभाल कें द्रों  की मौजदूा स्थिति का आकलन 
किया गया ह।ै यह रिपोर्ट आपातकालीन मामलो ंके स्पेक्ट्रम और भार को उजागर करती हैं, 
और इष्टतम देखभाल के प्रावधान में एम्बुलेंस सेवाओ,ं स्वास्थ्य बनुियादी ढाचें, मानव संसाधन 
और उपकरणो ंमें मौजदूा कमियो ंको सामने लाती हैं। इस अध्ययन के परिणामो ंसे भारत में 
सभी टियरो ं के स्वास्थ्य देखभाल सुविधा कें द्रों  में इमरजेंसी देखभाल सेवाओ ंमें सुधार लाने 
और सुदृढ़ बनाने हेतु नीतिगत इनपुट प्राप्त होगंे। 

भारत में लाभ न कमाने वाले अस्पताल मॉडल पर 
अध्ययन
इस तरह के संस्थानो ंपर सूचना के अतंराल को दूर करने और इस क्षेत्र में मजबतू नीति निर्माण 
में सहायता प्रदान करने की दिशा में एक कदम के रूप में देश में लाभ न कमाने वाले अस्पताल 
मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन लाभ न कमाने वाले अस्पतालो ंके 
संचालन मॉडल की अतंर्दृष्टि प्रदान करता ह।ै यह इस सेक्टर पर शोध आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत 
करता ह,ै जो न केव ल उपचारात्मक बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करता ह।ै यह 
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सेक्टर स्वास्थ्य सेवा को सामाजिक सुधार, सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा से जोड़ता ह।ै यह लाभ की चितंा किए बिना लोगो ंको 
लागत प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी संसाधनो ंऔर अनुदानो ंका प्रयोग करता ह।ै निष्कर्षों को संकलित किया 
गया और जून 2021 में एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसरो ंका मानचित्रण करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 
संविदा पर विनिर्माण और अनुसंधान, ओवर द काउंटर दवाएं और वैक्सीन, आदि जसेै सेगमेंट 
में निवेश के अवसर प्रदान करने के अलावा भारत के पास हाल ही में पीएलआई योजनाओ ं
द्वारा समर्थित फार्मास्यूटिकल्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का अवसर ह।ै इंटरनेट 
ऑफ थिगं्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वियरेबल्स और अन्य मोबाइल प्रौद्योगिकिया ं
भी निवेश के असंख्य अवसर प्रदान करती हैं।

'भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर' नामक रिपोर्ट भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के 
विभिन्न सेगमेंट में ऐसे अवसरो ंकी सीमा को रेखाकंित करती ह,ै जिसमें अस्पताल, चिकित्सा 
उपकरण और उपकरण, स्वास्थ्य बीमा, टेलीमेडिसिन, घरेलू स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा 
मूल्य यात्रा शामिल हैं।

उद्योग सुधार

विदेश व्यापार नीति
भारत की विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) भारत के निर्यात और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनुियादी ढाचंा प्रदान करती ह।ै 
कोविड-19 की पृष्ठभूमि में भारत की नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) तैयार की जा रही ह,ै जिसका असर महामारी के कम होने 
के बाद भी महसूस किया जाएगा।

पिछली विदेश व्यापार नीति (2015-20) में कई महत्वपूर्ण प्रावधानो ंके शामिल होन ेऔर कई प्रक्रियाओ ंको सरल बनान ेके बावजदू, 
जसेै कि एमईआईएस (भारत से माल का निर्यात) और एसईआईएस (भारत से सेवा निर्यात), यह पूरी दनुिया में व्यापार में सामान्य मंदी 
के दौरान लागू हुई थी। भारत का वस्तु निर्यात 2013 में 336.61 बिलियन अमरेिकी डॉलर से घटकर 2016 में 260.33 बिलियन 
अमरेिकी डॉलर हो गया था। एफटीपी 2015-2020 के पहले दो वर्षों में, भारत का वस्तु निर्यात क्रमशः 264.38 बिलियन अमरेिकी 
डॉलर और 260.33 बिलियन अमरेिकी डॉलर था। 2017 के बाद से, माल का निर्यात बढ़ा और अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान यह 
300 बिलियन अमरेिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तलुना में 48.8 प्रतिशत की वदृ्धि को दर्शाता है।

उद्योग-I वर्टिकल ने नए एफटीपी के लिए सिफारिशो ंका एक सेट प्रदान किया। सुझावो ंमें फोकस क्षेत्र के रूप में हाई-टेक निर्यात 
को बढ़ावा देना, प्रमुख निर्यातो ं के लिए सेक्टर विशिष्ट कार्य योजनाओ ं का विकास, न्यूनतम प्रतिबंधो ं के साथ इसे और अधिक 
पारदर्शी बनाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एक्जिम नीति का मूल्यांकन शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि भारतीय उद्योग की 
ऐसे कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्रियो ंतक पहुंच ह ैजो देश में उपलब्ध नही ंहै, और अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का 
इरादा रखने वाली फर्मों से निवेश आकर्षित करने में मदद मिले।

संविदा के प्रवर्तन पर कार्यबल
जिन अर्थव्यवस्थाओ ंमें अदालतें संविदात्मक दायित्वों  को प्रभावी ढंग से लागू करती हैं और वाणिज्यिक विवादो ंको तेजी से हल करती 
हैं, उनके पास अधिक विकसित वित्तीय/क्रेडि ट बाजार हैं और वे समग्र विकास के उच्च स्तर का प्रदर्शन करती हैं। डूइंग बिजनेस 
रिपोर्ट 2020 के अनुसार, संविदा प्रवर्तन संकेतक पर मूल्यांकन की गई 190 अर्थव्यवस्थाओ ंमें भारत 163वें स्थान पर ह।ै 100 
के स्के ल पर, भारत का स्कोर 41.2 था, जबकि मेक्सिको का स्कोर 67 और चीन का स्कोर 80.9 था।
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भारत के प्रदर्शन में सुधार के लिए, सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 पेश किया। हालाकंि, अभी भी जमीन पर 
काम करने की आवश्यकता ह ैऔर कार्यान्वयन में अतंराल को पाटना होगा।

इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और उपचारात्मक उपायो ंआदि का सुझाव देने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष 
की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया ह।ै यह कार्यबल क्रॉस-फंक्शनल ह,ै जिसमें प्रमुख मंत्रालय और चयनित राज्य 
शामिल हैं। अब तक इसने कई मदु्दों  पर विचार-विमर्श किया ह।ै

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने और देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, संबंधित मंत्रालयो ंऔर विभागो ंके परामर्श 
से उद्योग-I वर्टिकल ने पाचं साल के लिए दस प्रमुख क्षेत्रों  (पहले स्वीकृत किए गए तीन क्षेत्रों  के अलावा) में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन 
(पीएलआई) योजना शुरु करने में धरुी का काम किया। 11 नवंबर 2020 को केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा योजना को मंजरूी प्रदान की गई।

पीएलआई योजना को चयनित क्षेत्रों  में सीमित संख्या में पात्र एंकर संस्थाओ ं के लिए वदृ्धिशील उत्पादन को प्रोत्साहित करने के 
लिए डिज़ाइन किया गया ह।ै इन संस्थाओ ंको प्रौद्योगिकी, संयंत्र और मशीनरी के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना 
होता ह।ै इस योजना के तहत स्थापित एंकर यनूिटो ं के लिए एक विस्तृत आपूर्तिकर्ता आधार का निर्माण करके योजना में लाभकारी 
स्पिलओवर प्रभाव भी होगंे। एंकर यनूिटो ंके साथ मिलकर आपूर्तिकर्ता यनूिटें काफी संख्या में प्राथमिक और गौण रोजगार के अवसरो ं
का सृजन करने में मदद करेंगी। पीएलआई योजना की प्रमुख विशेषता यह ह ै कि इसे निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य 
श्रृंखला के कुछ सेगमेंट में रणनीतिक रूप से प्रवेश करने के लिए लक्षित तरीके से लागू किया जा सकता ह।ै

माननीय वित्त मंत्री ने कें द्रीय बजट 2022-23 के अपने भाषण में कहा कि पीएलआई योजना को उत्कृष्ट  प्रतिक्रिया मिली ह।ै इसमें 
60 लाख नई जॉब और अगले पाचं वर्षों में 30 लाख करोड़ रु. का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता ह।ै

क्षेत्रों , लागू करने वाले मंत्रालयो/ंविभागो ंऔर क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय की सूची नीचे दी गई ह:ै

क्र. सं. मंत्रालय/विभाग निम्न के लिए पीएलआई स्कीम 
परिव्यय 

(करोड़ में)
उत्पाद

1

औषध विभाग 

प्रमुख प्राथमिक सामग्री (केएसएम), ड्रग 
इंटरमीडिएट (डीआई) तथा सक्रिय औषध 
सामग्री (एपीआई)

6,940
41 उत्पाद (केएसएम), 
(डीआई) और (एपीआई)

2 औषध 15,000 उच्च मूल्य औषध उतपाद 

3 चिकित्सा उपकरण 3,420
4 लक्षित खंडो ंमें चिकित्सा 
उपकरण

4
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना 
प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आईटी हार्डवेयर 40,951
लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-
वन पीसी, सर्वर

5 बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 5,000
मोबाइल फोन और निर्दिष्ट 
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण 
(आईटी हार्डवेयर)

6 दूरसंचार विभाग दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद 12,195
कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, 
4जी/5जी, एंटरप्राइज 
इक्विपमेंट, राउटर्स

7
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 
मंत्रालय

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 10,900
पकाने/खाने के लिए तयैार; 
फल और सब्जिया,ं समुद्री 
उत्पाद, मोजारेला चीज़
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क्र. सं. मंत्रालय/विभाग निम्न के लिए पीएलआई स्कीम 
परिव्यय 

(करोड़ में)
उत्पाद

8
उद्योग संवर्धन और 
आतंरिक व्यापार विभाग 

वाइट गुडस 6,238 एसी और एल ई डी

9
नवीन और नवीकरणीय 
ऊर्जा मंत्रालय

उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल 4,500 सौर पीवी मॉड्यूल

10
भारी उद्योग विभाग

ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल उपकरण 57,042 इलेक्ट्रिक वाहन और उपकरण 

11 एसीसी बटैरी 18,100 एसीसी बटैरी

12 नागरिक विमानन मंत्रालय ड्रोन और ड्रोन उपकरण 120 ड्रोन और ड्रोन उपकरण

13 इस्पात मंत्रालय स्पेशलिटी स्टील्स 6,322 स्पेशलिटी स्टील्स

14 वस्त्र मंत्रालय वस्त्र और परिधान 10,683 एमएमएफ वस्त्र और परिधान 

वर्तमान में सभी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। नीति आयोग सभी तेरह योजनाओ ंकी निगरानी के लिए एक पीएलआई डैशबोर्ड 
का भी विकास कर रहा है

महिला एवं बाल विकास

पोषण अभियान
पोषण अभियान पर 'महामारी के समय में भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण' नामक 
चौथी प्रगति निगरानी रिपोर्ट अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रस्तुत 
की गई थी। इस रिपोर्ट ने पोषण अभियान के तहत शुरू किए गए सभी हस्तक्षेपो ं में 
प्रगति की जाचं की ह।ै यह कोविड-19 महामारी की पृष्ठभमूि में पोषण एजेंडे के महत्व 
पर प्रकाश डालती ह ै और भारत के पोषण संबंधी लक्ष्यों  को प्राप्त करने की दिशा में 
प्रगति में तेजी लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमो ंकी सिफारिश करती ह।ै

प्रधानमंत्री मात ृ वंदना योजना
योजना की उपलब्धियो ंऔर सीमाओ ंपर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मात ृवंदना योजना 
पर एक व्यापक निगरानी रिपोर्ट तयैार की गई और मई 2021 में पीएमओ को प्रस्तुत की 
गई। योजना की शुरुआत के बाद से नीति आयोग हर तिमाही इसकी निगरानी कर रहा 
ह ैऔर पीएमओ को दस तिमाही रिपोर्ट और एक अंतिम व्यापक रिपोर्ट सौपं चुका ह।ै

चावल का फोर्टिफिकेशन
माननीय उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में चावल के फोर्टिफिकेशन पर अन्य हितधारको ं के साथ-
साथ नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) और सीईओ के साथ एक बठैक आयोजित की गई। नीति आयोग के सीईओ ने जवैिक 
फोर्टिफिकेशन और बिना पॉलिश किए चावल जसेै अन्य उपलब्ध विकल्पों की तलुना में चावल के फोर्टिफिकेशन के महत्व पर बात 
की। इसके बाद, 15 अगस्त 2021 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 2023 तक सामाजिक सुरक्षा जाल की योजनाओ ं में चावल के 
फोर्टिफिकेशन के सार्वभौमिकरण की घोषणा की। नीति आयोग को चावल के फोर्टिफिकेशन के पारिस्थितिकी तंत्र की तयैारियो ं पर 
एक ऑडिट अध्ययन करन े का काम सौपंा गया ह।ै यह अध्ययन नीति आयोग के महिला एवं बाल विकास वर्टिकल के सहयोग से 
विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जा रहा ह।ै
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शहरी विकास

शहरी नियोजन क्षमता में सुधार
भारत में कुल वैश्विक शहरी आबादी में से 11 प्रतिशत आबादी रहती ह।ै 2027 तक भारत दनुिया के सबसे अधिक आबादी वाले 
देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। हालाकंि, अनियोजित शहरीकरण हमारे शहरो ंपर बहुत अधिक दबाव डालता ह।ै कोविड-
19 महामारी ने हमारे शहरो ंकी योजना और प्रबंधन की सख्त आवश्यकता को उजागर किया ह।ै

आने वाले वर्षों में, शहरी भारत हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को संचालित करेगा। हमारे देश में नगर नियोजन सहित शहरी 
चुनौतियो ंपर नीतिगत रूप में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ह।ै

शहरी नियोजन शहरो,ं नागरिको ंऔर पर्यावरण के एकीकृत विकास की नीवं ह।ै दरु्भाग्य से, अब तक इस पर उचित ध्यान नही ंदिया 
गया ह।ै मौजदूा शहरी नियोजन और शासन ढाचंा जटिल ह,ै जो अक्सर अस्पष्टता और जवाबदेही की कमी की ओर ले जाता ह।ै 

देश में शहरी नियोजन क्षमता की कमियो ं को दूर करने की सख्त जरूरत ह।ै अन्यथा तीव्र, सतत और समान विकास के एक बड़े 
को अवसर को चूक जाने का जोखिम उत्पन्न हो जाएगा।

'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' रिपोर्ट का विमोचन

शहरीकरण की अनुमानित प्रवतृ्ति, शहरो ंमें पेश आ रही कई चुनौतियो,ं और वैश्विक एजेंडा के लिए भारत की प्रतिबद्धताओ ंको ध्यान 
में रखते हुए, नीति आयोग ने अक्टूबर 2020 में 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' पर एक सलाहकार समिति का गठन किया।

नौ महीनो ंमें, व्यापक विचार-विमर्श किया गया और समिति की अंतिम रिपोर्ट 16 सितंबर 2021 को जारी की गई।

इस रिपोर्ट में शिक्षा, मानव संसाधन की मागं एवं आपूर्ति और शासन जसेै शहरी नियोजन के विभिन्न पहलुओ ंपर सिफारिशें शामिल 
हैं। प्रमुख हस्तक्षेपो ंमें शामिल हैं :

	$ पाचं साल के लिए '500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम' नामक एक कें द्रीय क्षेत्र योजना, जिसमें राज्यों  और स्थानीय निकायो ं
द्वारा संयकु्त रूप से प्राथमिकता वाले शहरो ंऔर कस्बों  का चयन किया जाएगा।

	$ शहरी भूमि (या योजना क्षेत्र) की दक्षता को अधिकतम करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर विकास को नियंत्रित 
करने के नियमो ं को मजबतू किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, रिपोर्ट 'विकास को नियंत्रित करने के विनियमो ं
की तयैारी/संशोधन' नामक एक उप योजना की सिफारिश करती है।
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	$ नगर नियोजको ंके रिक्त पदो ंको भरा जाए; इसके अतिरिक्त, न्यूनतम तीन वर्ष 
और अधिकतम पाचं वर्ष की अवधि के लिए नगर नियोजको ं के लगभग 
8000 पद पार्श्व प्रवेश पद के रूप में स्वीकृत किए जाने चाहिए।

	$ योग्य उम्मीदवारो ंके प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए नगर नियोजको ंके भर्ती 
नियमो ंमें आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।

	$ देश में नियोजन की समग्र क्षमता में सुधार के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को 
मजबतू किया जाना चाहिए। इसमें तकनीकी परामर्श सेवाओ ंकी खरीद के लिए 
उचित प्रक्रियाओ ं का अपनाया जाना, सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजना संरचना 
और प्रबंधन कौशल को मजबतू करना और निजी क्षेत्र की परामर्श एजेंसियो ं
का पैनल बनाना शामिल होना चाहिए।

	$ शहरी नियोजन अभिशासन संरचना के पुनर्निर्माण हेत ुउच्‍चाधिकार प्राप्त समिति का गठन।

	$ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पदाधिकारियो ं के कौशल एवं विशेषज्ञता के नियमित रूप से सृजन हेत ुआवासन 
एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित मौजदूा उत्कृष्ट ता कें द्रों  का सुदृढ़ीकरण करना। कें द्रीय/राज्य स्तर के प्रशिक्षण 
संस्थानो ंकी पथ-प्रदर्शक के रूप में पहचान करना और उनका सुदृढ़ीकरण करना।

	$ भारत सरकार के सावंिधिक निकाय के रूप में नगर एवं देश के योजनाकारो ंकी एक राष्‍ट्रीय परिषद का गठन करना। 

	$ नगर तथा देश के योजनाकारो ं के राष्‍ट्रीय डिजिटल मंच की स्‍थापना करना ताकि सभी नियोजक स्‍वयं-पंजीकरण हेत ु
सक्षम बन सकें  एवं संभावित नियोक्‍ताओ ंऔर शहरी नियोजको ंके लिए यह राष्‍ट्रीय डिजिटल मंच मार्के ट प्‍लेस के रूप 
में विकसित हो सके।

अग्रेतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, नीति आयोग के विशेष सचिव डॉ. के राजेश्वर राव ने जीआईजेड-इंडिया और सीईपीटी 
रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन (सीआरडीएफ) द्वारा 29 सितंबर 2021 को आयोजित 'प्लान ओके प्लीज' नामक एक अंतरराष्ट्रीय 
कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के पेशेवर योजनाकारो,ं शोधकर्ताओ ंऔर शिक्षाविदो ं के साथ व्यापक रूप से बातचीत की। 
इसके बाद दो रोड शो आयोजित किए गए, एक 11 अक्टूबर 2021 को एसपीए नई दिल्ली में और दूसरा 19 अक्टूबर 2021 को 
आईटीपीआई में। 1000 से अधिक हितधारको ंकी भागीदारी के साथ तीनो ंआयोजनो ंको जबरदस्त रिस्पांस मिला। पदाधिकारियो ं
के साथ रिपोर्ट में की गई सिफारिशो ंऔर उनके अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक प्रभावो ंपर चर्चा की गई।

सुझाए गए सुधारो ंपर पुन: चर्चा करने और उत्पादक शहरीकरण की योजना पर वार्ता को सक्षम बनाने के लिए नीति आयोग जल्द 
ही एमओएचयएू, एमओपीआर और एमओई के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यशालाओ ंका आयोजन करेगा।

एसपीए नई दिल्ली में रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए संगोष्ठी
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आजादी का अमतृ महोत्सव
प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्‍य में सरकार 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव 
मना रही ह।ै

यह महोत्सव भारत के उन लोगो ंको समर्पित ह,ै जिन्हों ने देश को अपनी विकासवादी यात्रा को यहा ंतक लाने में न केव ल महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई ह,ै बल्कि जिनमें आत्‍मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित होकर भारत 2.0 को उत्‍प्रेरित करने के माननीय प्रधानमंत्री 
के दृष्टिकोण को साकार करने की शक्ति और क्षमता भी ह।ै

अमृत महोत्सव के अवसर पर नीति आयोग नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक पाचं प्रमुख विषयो-ं आकाकं्षी जिला कार्यक्रम, 
अटल नवाचार मिशन, महिला उद्यमिता मंच, अभिनव कृषि और ई-मोबिलिटी के तहत कई कार्यक्रमो ं का आयोजन कर रहा है। 
फाइनल कार्यक्रम 25-29 अप्रैल 2022 के दौरान आयोजित किए जाने हैं।

नवंबर 2021 में, कृषि वर्टिकल, नीति आयोग द्वारा प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

दिसंबर 2021 में, अटल इनोवेशन मिशन ने नवाचार की भावना और उत्‍साह स ेभरपूर उत्‍सव मनान ेके लिए जल नवाचार चुनौतियो,ं 
एक वर्नाक्यूलर इनोवेशन कार्यक्रम और दिव्‍यांगजनो ंके लिए नवाचारो ंकी शुरुआत करन ेजसै ेकार्यक्रमो ंकी एक श्रृंखला आयोजित की।
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निगरानी एवं  
मलू्यांकन

खंड-III





प्रस्तावना
साक्ष्य पर आधारित नीति निर्माण नए भारत की समग्र 
शासन संरचना का अभिन्न अगं ह।ै इसे प्राप्त करने के 
लिए निष्पादन की जानकारी प्राप्त करना, यह समझने 
के लिए परिणामो ं का निर्धारण करना कि कोई योजना 
कैसा निष्पादन कर रही है, खराब निष्पादन के कारणो ं
का विश्लेषण करने में मदद करना और योजना के 
कार्यान्वयन के दौरान सुधारो ं की सिफारिश करने में 
समर्थ होना महत्वपूर्ण है। इसके लिए न केव ल डेटा 
एकत्र करने की आवश्यकता होती है अपित ुमापने योग्य 
मापदंडो ंके साथ समचुित रूपरेखा स्थापित करने की भी 
आवश्यकता होती ह ैताकि सीमित सरकारी संसाधनो ंके 
प्रभावी प्रबंधन को सुदृढ करने में सहायता प्रदान की जा 
सके और योजना का गहन एवं विस्तृत प्रभाव हासिल 
किया जा सके। 

विकास अनवुीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) 
जो नीति आयोग की एक संबद्ध यनूिट ह,ै अन्य वर्टिकल 
के साथ मिलकर समुचित निगरानी एवं मूल्यांकन के 
माध्यम से शासन में जवाबदेही ला रहा है। 

इसके अलावा, नीति आयोग ने डेटा विश्लेषण के आधार 
पर प्रभावी प्रबंधन एवं बेहतर परिणामो ंपर ध्यान देते हुए 
अनेक सूचकाकंो ंएवं डैशबोर्डों का भी विकास किया ह।ै

निगरानी एव ं
मूल्यांकन
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विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय
विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) भारत सरकार का सर्वोच्च अनुवीक्षण और मूल्यांकन (एमएंडई) कार्यालय 
ह।ै इसके कार्य क्षेत्र में नीति आयोग के सहयोगी एवं प्रतियोगी संघवाद के अधिदेश के तहत राज्यों  को तकनीकी सलाह प्रदान 
करना भी शामिल ह।ै

डीएमईओ की भूमिका इस प्रकार है : (i) आवश्यक मध्यावधि संशोधनो ंसहित उनके सुधारो ंको सुगम बनाने के लिए कार्यनीतिक एवं 
दीर्घावधिक नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा तथा पहलो ंकी प्रगति एवं प्रभाव की निगरानी करना; और (ii) सफलता की संभावना तथा 
प्रदायगी के कार्यक्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमो ंएवं पहलो ं के कार्यान्वयन का सक्रियता से अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन करना।

2021-22 में डीएमईओ की प्रमुख परियोजनाओ ंमें शामिल हैं :

1.	 उत्पाद - परिणाम निगरानी रूपरेखा 

2.	 डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकाकं 

3.	 वैश्विक सुधार और विकास सूचकाकं 

4.	 अवसंरचना क्षेत्र की समीक्षा

5.	 मूल्यांकन को संस्थागत बनाना और बढ़ावा देना

6.	 राज्यों  के साथ वचनबद्धता 

7.	 शैक्षिक संस्थाओ ंके साथ साझदेारी (खंड IV: सहयोगी संघवाद)

8.	 क्षमता निर्माण

9.	 संस्थानिक सुदृढ़ीकरण के लिए अन्य गतिविधियां

उत्पाद - परिणाम निगरानी रूपरेखा
डीएमईओ 2018 से उत्पाद - परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) संकलित करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया संचालित कर 
रहा ह।ै इस रूपरेखा में लगभग 500 कें द्रीय क्षेत्र (सीएस) और कें द्र प्रायोजित योजनाओ ं(सीएसएस), जो लाभार्थियो ंको सरकारी 
सेवा वितरण का प्राथमिक तरीका हैं, के लिए लगभग 5000 उत्पाद और परिणाम संकेतक हैं। 

ओओएमएफ प्रयोग में सीएस और सीएसएस के तहत 2021-22 में 34 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल कें द्रीय बजट में से 
12 लाख करोड़ रुपये को कवर किया गया ह।ै योजना के निष्पादन के मात्रात्मक माप के साथ इस वित्तीय परिव्यय को जोड़कर, 
सार्वजनिक व्यय के लिए अधिक विवेकपूर्ण प्रयोग और अधिक जवाबदेही का इरादा ह।ै 

डीएमईओ ने उत्पाद और परिणाम के मापन योग्य संकेतको ं के लिए मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने में 67 मंत्रालयो ंऔर विभागो ं
के साथ मिलकर काम किया ह,ै डैशबोर्डों की मदद से तिमाही प्रगति पर नज़र रखी ह,ै वित्त वर्ष 2020, वित्त वर्ष 2021 और वित्त 
वर्ष 2022 के लिए योजना निष्पादन डेटा एकत्र किया ह ैऔर समीक्षा बठैको ंको सुगम बनाया है।

योजनाओ ंकी परिणाम आधारित समीक्षा 

2020-21 में मंत्रालयो/ंविभागो ं के साथ अड़तीस समीक्षा बठैकें  पूरी की गईं। 2021-22 के लिए ओओएमएफ पर प्रगति की 
समीक्षा करने के लिए, चौवन बठैको ं का प्रस्‍ताव किया गया था, जिनमें से पंद्रह बठैकें  पूरी हो चुकी हैं (20 जनवरी, 2022 की 
स्थिति के अनुसार)। 
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31%

69%

67

~500

~5000

मं�ालय/िवभाग

क� �ीय ��ेक/क� � 
ायोिजत योजनाएं

ट�ैक िकए गए उ�ाद पिरणाम संकेतक

क� �ीय ��ेक योजनाएं/पिरयोजनाएं
क� � 
ायोिजत योजनाएं

ओओएमएफ 2021-22 के तहत कवरेज

व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के लिए संशोधित टेम्प्लेट

ईएफसी/एसएफसी टेम्प्लेट के विभिन्न खंडो ंकी विस्तृत समीक्षा करने के लिए सचिव, व्यय विभाग (डीओई) द्वारा एक समिति का 
गठन किया गया था ताकि इसकी सटीकता और प्रासंगिकता में सुधार किया जा सके और सूचना की सुसंगतता को बढ़ाया जा सके। 

डीएमईओ के उप महानिदेशक इस समिति के अध्यक्ष थ ेऔर इसमें डीएमईओ, डीओई और नीति आयोग के परियोजना मूल्यांकन 
एवं प्रबंधन प्रभाग के सदस्य शामिल थ।े समिति द्वारा कई सिफारिशें की गईं, जिनमें से सबसे सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश तार्किक 
ढाचें के दृष्टिकोण को शामिल करना है, जो किसी योजना की डिजाइन के साथ-साथ उसकी निगरानी और मूल्यांकन के घटको ंको 
रेखाकंित करने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत सर्वोत्तम पद्धति ह।ै सचिव, डीओई द्वारा समिति की सिफारिशो ंको स्वीकार कर लिया 
गया और संशोधित ईएफसी/एसएफसी टेम्प्लेट 01 सितंबर, 2021 को प्रभावी हुआ।

डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक
एक मानकीकृत रूपरेखा का उपयोग करके मंत्रालयो ं और विभागो ं की डेटा तत्परता का आकलन करने के लिए डेटा अभिशासन 
गुणवत्ता सूचकाकं (डीजीक्यूआई) तयैार करने का कार्य मई 2020 में शुरू किया गया था। मई 2020 से फरवरी 2021 के बीच 
संचालित किए गए डीजीक्यूआई 1.0 ने पैंसठ मंत्रालयो ंऔर विभागो ंके लगभग 250 सीएस/सीएसएस के लिए डेटा प्रणालियो ंके 
आकलन पर ध्यान कें द्रित किया। इस आकलन के आधार पर सुधार के क्षेत्रों  पर प्रकाश डाला गया। इस योजना के निर्माण और 
कार्यान्वयन को मार्ग दिखाने के लिए डेटा और रणनीति यनूिट (डीएसय)ू की स्थापना के साथ-साथ सीमातं डीजीक्यूआई स्कोर प्राप्त 
करने के लिए मंत्रालयो ंऔर विभागो ंको एक कार्य योजना तयैार करने की सलाह दी गई। 

इसके बाद, डेटा तत्परता के स्तर को मापने के साथ-साथ दिसंबर 2022 तक मंत्रालयो ंऔर विभागो ं के प्रदर्शन में सुधार के लिए 
आवश्यक सुधार कार्यों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए डीजीक्यूआई एक नियमित प्रयोग बन गया। डीजीक्यूआई 
2.0 प्रयोग में अधिकाशं सीएस/सीएसएस के साथ-साथ मंत्रालयो/ंविभागो ं के गैर योजनाबद्ध हस्तक्षेप शामिल हैं। 

संसाधनो ं के लिए वेबिनार, आमने-सामने की बठैको ं और प्रशिक्षण के माध्यम से डीएमईओ ने सीमातं डीजीक्यूआई स्कोर प्राप्त 
करने में मंत्रालयो ं और विभागो ं की मदद करने के लिए उनको नियमित रूप से सहयोग प्रदान किया ह।ै मंत्रालय/विभाग स्तर की 
कार्य योजना की एक साकंेति क रूपरेखा के साथ-साथ डीएसय ूकी स्थापना के लिए एक विस्तृत विचारार्थ विषय (टीओआर) को भी 
साझा किया गया है। 
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65 Ministries/Departments

250 CS/CSSs

Self-assessment of data systems

6 themes - Data generation, data
quality, data analysis, data security &

HR capacity, use of technology, 
case studies

No integration with PRAYAS
Dashboard

74 Ministries/Departments

650 CS/CSSs + non-schematic 
interventions

Self-assessment of DSU and action
plan (data strategy), data systems 

and data-driven outcomes

6 new themes added: DSU, action
plan, data management, synergistic
data use, inter-agency collaboration,

prescriptive analytics

DGQI scores integrated with PRAYAS
Dashboard & quarterly reviews

DGQI 1.0

Vertical
scope

expansion

Horizontal
scope

expansion

New
themes

Regular
review

mechanisms

DGQI 2.0

डीजीक्यूआई 1.0 की तलुना में डीजीक्यूआई 2.0 प्रयोग का परिष्कृ त विस्तार

सेक्टर समीक्षा
डीएमईओ 'सेक्टर समीक्षा' नामक अपनी पहल के तहत 2017 से प्रमुख अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों  की नियमित निगरानी 
और समीक्षा में मदद कर रहा ह।ै संबंधित मंत्रालयो/ंविभागो ं के समन्वय में आयोजित इन समीक्षाओ ं ने नीति वार्ता को व्यापक 
बनाने, तदनुकूल नीतियो ंका विकास करने, महत्वपूर्ण सुधारो ंको सुगम बनाने और अतंर-मंत्रालयी मदु्दों  को हल करने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई ह।ै 

इन समीक्षाओ ंके अगं के रूप में, संबंधित मंत्रालयो/ंविभागो ंके परामर्श से प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रमुख निष्पादन मेट्रिक्स को परिभाषित 
किया गया है और वार्षिक लक्ष्यों पर सहमति हुई ह।ै डीएमईओ द्वारा अनुरक्षित वेब आधारित अन्योन्यक्रियात्मक सेक्टर समीक्षा 
डैशबोर्ड के माध्यम से इन मेट्रिक्स पर प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती ह।ै जनू-जुलाई 2021 में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 
बिजली और ऊर्जा, 'परिवहन' और 'दूरसंचार' जसेै क्षेत्रों  की समीक्षा की गई। 2021-22 के लिए सेक्टर निष्‍पादन नोट भी तयैार 
किए गए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, व्यय विभाग एवं आर्थिक कार्य विभाग के साथ साझा किए गए हैं।

मूल्यांकन को संस्थागत बनाना और बढ़ावा देना

विकास मलू्यांकन सलाहकार समिति का गठन 

30 जनू, 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) का पुनर्गठन किया 
गया। समिति के सदस्यों  में नीति आयोग के सीईओ; वित्त सचिव, व्यय सचिव और ग्रामीण विकास सचिव; राष्ट्रीय लोक वित्त एवं 
नीति संस्थान के निदेशक; डीएमईओ के महानिदेशक और दो विशेषज्ञ शामिल हैं।

डीईएसी सरकारी योजनाओ ंके मूल्यांकन को संस्थागत बनाने; मूल्यांकन संस्कृति  और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने; योजना के 
कार्यान्वयन के दौरान सुधार और उसे यकु्तिसंगत बनाने के लिए मूल्यांकन अध्ययन के संचालन; और मूल्यांकन के लिए राज्यों  में 
क्षमता निर्माण का मार्गदर्शन करने के लिए नेततृ्व प्रदान करेगी। 28 जलुाई, 2021 को आयोजित बठैक में, डीईएसी ने सभी सीएस 
योजनाओ ंको शामिल करते हुए 2021 से 2024 के बीच तीन वर्षीय मूल्यांकन योजना को मंजरूी प्रदान की (तालिका 1), जिसके 
बाद 2024 से 2026 के बीच सभी सीएसएस का मूल्यांकन किया जाएगा।
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तालिका 1 : डीएमईओ की मलू्‍यांकन योजना (2021-26)

वर्ष कें द्रीय क्षेत्र के अतंर्गत नीतिया/ंयोजनाएं

वर्ष 1: 2021–22

क.	 सभी सब्सिडी

ख.	 ऐसी विशिष्ट योजनाएं जिनके लिए व्यय विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है 

ग.	 बीआईएस, भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना, स्वास्थ्य एवं आरोग्यता 
कें द्रों

घ.	 सामाजिक अवसंरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति , जल और स्वच्छता)

वर्ष 2: 2022-23

क.	 कनेक्टिविटी 

ख.	 ऊर्जा

ग.	 शहरी और ग्रामीण विकास 

घ.	 संचार और डिजिटल अवसंरचना 

ङ.	 सुरक्षा (जो संवेदनशील नही ंहैं, और आतंरिक मंजरूी के अधीन हैं)

वर्ष 3: 2023-24

क.	 आजीविका का शेष भाग

ख.	 सामाजिक न्याय 

ग.	 ज्ञान और प्रौद्योगिकी

घ.	 स्थायी विकास

ङ.	 क्षेत्रीय संतलुन

च.	 आर्थिक विकास 

छ.	 बाह्य इंटरफ़े स

ज.	 शासन

झ.	 वित्तीय समावेशन

प्रमखु योजनाओ ंका मलू्यांकन

डीएमईओ उर्वरक, पेट्रोलियम, कृषि ऋण के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सरकार के विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमो ं
का मूल्यांकन कर रहा ह।ै ये मूल्यांकन विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि  सरकार के बजटीय आवंटन का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी 
कार्यक्रमो ंपर व्यय हो जाता ह।ै इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति  और खेल के क्षेत्रों  में कें द्रीय क्षेत्र की योजनाओ ंका सर्वेक्षण 
आधारित मूल्यांकन भी किया जा रहा ह।ै 

ऐसे मलू्यांकन जिनके लिए व्यय विभाग द्वारा अनरुोध किया गया है 

इकतीस योजनाओ ंका मूल्यांकन/आद्योपातं आकलन करने के लिए व्यय विभाग के अनुरोध के आधार पर, डीएमईओ ने मूल्यांकन 
की प्रकृति (डेस्क आधारित, मेल की गई प्रश्नावली, पैनल में शामिल संस्थाओ ं के बीच जारी की गई निविदा या खुली निविदा के 
माध्यम से चुनी गई एजेंसियो ंद्वारा संचालित नमूना सर्वेक्षण) का निर्धारण करने के लिए एक डेस्क स्तरीय विश्लेषण किया जो उनमें 
से प्रत्येक के लिए सबसे उपयकु्त होगी।

इन मूल्यांकनो/ंआकलनो ं के लिए टीओआर तैयार करने के लिए डीएमईओ ने संबंधित मंत्रालयो,ं नीति आयोग के वर्टिकल और 
आतंरिक तकनीकी कार्यप्रणाली समिति के साथ व्यापक परामर्श बठैको ंका आयोजन किया ह।ै व्यय विभाग की चयनित योजनाओ ं
के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन दिशानिर्देश के अनुसार पैनलबद्ध संस्थाओ ंसे प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए रुचि की अभिव्यक्तिया ंभी 
जारी की गई हैं। व्यय विभाग की आठ योजनाओ ं के लिए टीओआर को इच्छु क संस्थाओ ं के साथ साझा किया गया है। सर्वेक्षण 
फर्मों को जनवरी 2022 त‍क रिपोर्ट प्रस्तुत करनी ह।ै
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अम्ब्रेला कें द्र प्रायोजित योजनाओ ंका तृतीय पक्ष मलू्यांकन

15वें वित्त आयोग के दौरान अम्ब्रेला कें द्र प्रायोजित योजनाओ ं(यसूीएसएस) को जारी रखने पर विचार करने के लिए, डीएमईओ 
ने अठाईस यसूीएसएस के तहत 125 योजनाओ ं का मूल्यांकन किया। ये एक क्षेत्रगत दृष्टिकोण के माध्यम से किए गए थ:े 
(i) कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन, (ii) महिला एवं बाल विकास, (iii) मानव संसाधन विकास, (iv) शहरी परिवर्तन, (v) 
ग्रामीण विकास, (vi) पेयजल एवं स्वच्छता, (vii) स्वास्थ्य, (viii) नौकरिया ंएवं कौशल, (ix) जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन, 
और (x) सामाजिक समावेश, कानून और व्यवस्था एवं न्याय दिलाना। 

खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से परामर्शदाता फर्मों की तनैाती की गई। योजनाओ ंका मूल्यांकन अतंरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 
आरईईएसआई रूपरेखा (प्रासंगिकता, दक्षता, कारगरता, स्थिरता और प्रभाव) के आधार पर किया गया। हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओ ं
के अनुरूप इक्विटी (आरईईएसआई+ई) को शामिल करने के लिए रूपरेखा को प्रासंगिक बनाया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार 
करने के लिए इसे व्यय विभाग और संबंधित मंत्रालयो/ंविभागो ंके साथ साझा किया गया ह।ै इन अध्ययनो ंसे उभरने वाली सर्वोत्तम 
प्रथाओ ंके संग्रह को भी राज्यों  के मुख्य सचिवो ं के साथ साझा किया गया है। 

शकै्षिक संस्थानों के साथ भागीदारी
डीएमईओ ने प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, भारत का मूल्यांकन समुदाय (ईसीओआई), बिल एंड मेलिडंा गेटस् फाउंडेशन (बीएमजीएफ), 
एशिया-पेसिफिक मूल्यांकन संस्था, सुशासन एवं नीति विश्लेषण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान, ग्रासरूटस् रिसर्च एंड 
ऐड्वकसी मवूमेंट (ग्रासरूटस् अनुसंधान और अधिवक्ता आदंोलन) (जीआरएएएम), टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन् सेस, और 
राष्ट्रीय अनुप्रयकु्त आर्थिक अनुसंधान परिषद सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थानो ंके साथ आशय विवरणो ंपर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 
प्रत्येक साझदेारी में विशेष ध्यानकें द्रित करने वाले क्षेत्र हैं, जसेै व्यावहारिक निगरानी एवं मूल्यांकन संसाधनो ंका निर्माण; निगरानी 
एवं मूल्यांकन पाठ्यक्रम का विकास और संवर्धन; संयकु्त पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, मंच और संगोष्ठिया ंआयोजित करना ; मूल्यांकन 
अध्ययनो ंका संचालन करना; और आउटसोर्स किए गए मूल्यांकनो ं के प्रबंधन में सहायता करना।

क्षमता-निर्माण

निगरानी एवं मलू्यांकन दक्षता रूपरेखा और पाठ्यचर्या

डीएमईओ ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल ्यूएफपी), अब् दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पीएएल), संयकु्त राष्ट्र बाल कोष 
(यनूिसेफ), संबोधि, भारतीय मूल्यांकन समुदाय (ईसीओआई) और इंडियन स्कू ल ऑफ बिजनेस (मोहाली) जैसे प्रमुख ज्ञान भागीदारो ं
के परामर्श से सरकारी अधिकारियो ंके लिए एक समर्पित निगरानी एवं मूल्यांकन दक्षता रूपरेखा और पाठ्यचर्या का मसौदा तयैार किया 
ह।ै अतंिम रूप दिए जाने पर, इस पाठ्यक्रम और दक्षता रूपरेखा को कें द्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानो ं (सीटीआई/
एटीआई) में पाठ्यक्रमो,ं ऑनलाइन और कक्षा में सीखने के सत्रों  के साथ-साथ आईजीओटी के मिशन कर्मयोगी मंच के माध्यम से 
व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के माध्यम से संस्थागत रूप दिया जाएगा।

निगरानी, ​​मलू्यांकन और अधिगम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

डीएमईओ ने कई भागीदार एजेंसियो ंके सहयोग से 18-19 मार्च 2021 को एक राष्ट्रीय निगरानी एवं ​​मूल्यांकन सम्मेलन का आयोजन 
किया। इस सम्मेलन का विषय 'सतत प्रभाव के लिए निगरानी एवं ​​मूल्यांकन की प्रथाओ ंको संस्थागत बनाना' था। सम्मेलन में 47 
से अधिक देशो ंके 1028 मूल्यांकनकर्ताओ,ं नीति निर्माताओ,ं अतंर्राष्ट्रीय संगठनो,ं शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानो,ं थिकं टैंक और गैर 
सरकारी संगठनो ं के प्रतिनिधियो ंने भाग लिया। 

डीएमईओ की वार्तालाप श्रृंखला 

डीएमईओ ने 2020 में एक वार्तालाप श्रृंखला शुरू की जिसका उद्देश्‍य इस क्षेत्र के सिद्धांतो ं एवं उभरती प्रथाओ ंपर चर्चा करने के 
लिए विकास क्षेत्र से निगरानी एवं मूल्‍यांकन के अग्रणी प्रैक्टिशनर को एक मंच पर लाना ह।ै अगस्‍त 2021 तक, वार्तालाप श्रृंखला 
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के अगं के रूप में चार सत्रों  का आयोजन किया गया। चौथा सत्र 'सरकारो ंकी मूल्यांकन रणनीतियो ंकी डिजाइनिगं : प्रमुख विचारार्थ 
पहलू' पर कें द्रित था। यह जे-पीएएल द्वारा आयोजित किया गया और इसमें सरकारी कार्यक्रमो ंकी कारगरता में सुधार के लिए साक्ष्य 
आधारित नीति निर्माण की आकस्मिक आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया। 

बाहरी विशेषज्ञों  एवं भागीदारो ं के साथ वेबिनार और प्रशिक्षण सत्र

जनू 2021 में डीएमईओ ने सीएलईएआर पहल द्वारा आयोजित और विश्व बैंक द्वारा समर्थित तीन वेबिनारो ंके माध्यम से वशै्विक अतंर्राष्ट्रीय 
मूल्यांकन सप्ताह के दूसरे संस्करण में भाग लिया। तीन वेबिनारो ंमें से प्रत्येक में दनुिया भर के 200 से अधिक मूल्यांकन प्रैक्टिशनर्स और 
शोधकर्ताओ ंने भाग लिया। निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रमखु अवधारणाओ ंपर डीएमईओ और नीति आयोग के अदंर क्षमता के निर्माण 
के लिए जे-पीएएल, 3आईई और प्रतियोगिता संस्थान जसेै संगठनो ंके बाहरी विशषेज्ञों  के साथ ब्राउन बगै सत्र आयोजित किए गए। 

निगरानी एवं मलू्यांकन ज्ञान संसाधन

डीएमईओ निगरानी एवं मूल्यांकन के प्रैक्टिशनर्स की सहायता के लिए आतंरिक और बाहरी दोनो ंतरह के प्रमुख संसाधनो ंके भंडार का 
निर्माण कर रहा है। निगरानी एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में उपकरणो ंऔर ज्ञान तक पहुंचन ेके लिए प्रैक्टिशनर्स, सरकारी अधिकारियो ंतथा अन्य 
हितधारको ंके लिए विभिन्न दिशानिर्देशो ंतथा टूल किट का विकास किया गया ह ैतथा डीएमईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। 

डीएमईओ न ेमार्च 2021 में डीजीक्यूआई पर एक टूलकिट जारी किया ताकि कें द्र और राज्य स्तर पर सरकारी एजेंसिया ंकार्यक्रम के रूप 
में अपन ेहस्तक्षेपो ंके डेटा तत्परता के स्तर का विस्तृत स्व-मूल्यांकन करने और उन्हें वस्तुनिष्ठ स्कोर प्रदान करने में समर्थ हो सकें । इसके 
अलावा, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए तकनीकी सलाहकारो ंको नियकु्त करने में सरकारी एजेंसियो ंकी सहायता के लिए एक प्रापण 
टूलकिट विकसित किया गया ह ैऔर डीएमईओ की वेबसाइट पर साझा किया गया ह।ै यह टूलकिट, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया 
जाता ह,ै प्रापण के बारे में निर्णय लेन ेकी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए निजी क्षेत्र के संगठनो ंको अतंर्दृष्टि भी प्रदान करता है। 

संस्थानिक सुदृढ़ीकरण के लिए अन्य गतिविधियां

अनसंुधान और विश्लेषण कार्य

डीएमईओ ने 2021 में अपनी 'अनुसंधान और विश्लेषण कार्य (आरएडब्ल्यू)' पहल शुरू की। डीएमईओ इस पहल के माध्यम से अपने 
कर्मचारियो ंको अनुसंधान के विचारो ंको आगे बढ़ान ेके लिए प्रोत्साहित करके अनुसंधान के मजबतू माहौल को पोषित करन ेका प्रयास 
करता ह।ै अक्तूबर 2021 तक, डीएमईओ के 51 स्टाफ सदस्यों  ने आरएडब्ल्यू के अपन े प्रस्तावो ं को विकसित और प्रस्तुत किया 
था। प्रेरणा के लिए, राष्ट्रीय और अतंरराष्ट्रीय संस्थाओ ंके विद्वानो ंको प्रस्तुतियो ंके लिए आमंत्रित किया जाता ह।ै अक्तूबर 2021 तक 
आतंरिक और बाहरी विशषेज्ञों  द्वारा सामाजिक और आर्थिक नीति के विभिन्न मुद्दों  पर पंद्रह ऐसी संगोष्ठियो ंका आयोजन किया गया। 

मलू्यांकन 

कोई नई योजना शुरू करने या मौजदूा योजना को जारी रखने के लिए मंत्रालय/विभाग से ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी मूल्यांकन के 
रूप में प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। डीएमईओ उनके उत्पादो,ं परिणामो ंएवं मापेय संकेतको ंको रेखाकंित करता ह ै जिससे मंत्रालयो ं
को यह स्थापित करने में मदद मिलती है कि योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए उनको किसका मापन करना चाहिए। 
योजना के लिए तार्किक श्रृंखला को शामिल करने के साथ-साथ मध्यावधि और समाप्ति पर मूल्यांकन के लिए अलग से निर्धारित 
बजट के साथ प्रावधान करने के संबंध में भी सिफारिशें की जाती हैं। डीएमईओ ने 2020 में 179 प्रस्तावो ंऔर 2021 में अक्तूबर 
तक 321 प्रस्तावो ं के लिए इनपुट प्रदान किए। 

सरकारी ई-मार्के टप्लेस (जेम) के लिए निगरानी रूपरेखा

डीएमईओ ने जेम और व्यय विभाग के परामर्श से जेम पोर्टल के लिए एक निगरानी रूपरेखा विकसित किया है।
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कोविड-19 से संबंधित कार्रवाइया/ंपहलें

कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना करने के लिए, भारत सरकार ने विदेशो ं से प्राप्त कोविड सहायता सामग्री की प्राप्ति और 
वितरण में समन्वय स्थापित करने के लिए 'कोविड सहायता: समन्वय प्रकोष्ठ' की स्थापना की थी। डीएमईओ ने स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मंत्रालय, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एचएलएल (लॉजिस्टिक्स पार्टनर) और नीति आयोग के प्रतिनिधियो ं ये यकु्‍त बहु-
विभागीय टीम को निगरानी सहायता प्रदान की।

निष्पादन डशैबोर्ड

परिसंपत्ति मुद्रीकरण डशैबोर्ड 
परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र के अगं के रूप में, रीयल 
टाइम डेटा इनपुट को सुगम बनाने और व्यक्तिगत लेनदेन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड का निर्माण किया गया ह।ै 

मुद्रीकृत की जाने वाली परिसंपत्तियो ंकी सूची को अतंिम रूप दे दिया गया ह ैऔर नीति आयोग प्रशिक्षण सत्रों  और कॉलो ंके माध्यम 
से परिसंपत्तियो ंको डैशबोर्ड पर अपलोड करने में संबंधित मंत्रालयो/ंविभागो/ंसीपीएसई की सहायता कर रहा ह।ै 

यह पोर्टल काम कर रहा ह ैऔर मंत्रालयो ं ने जनता के लिए जल्द ही शुरू की जाने वाली परिसंपत्तियो ंके बारे में जानकारी अपलोड 
करना शुरू कर दिया है। 
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अटल टिकंरिगं लबै 
अटल नवाचार मिशन के अटल टिकरिंग लैब (एटीएल) का डैशबोर्ड 'माईएटीएल' एकल स् नैपशॉट में पूरे देश की ऐसी प्रयोगशालाओ ं
का स्टेटस प्रस्तुत करता है। यह डैशबोर्ड किसी खास राज्य के जिलो ंमें एटीएल के वितरण का विवरण प्रस्तुत करता ह।ै कई प्रकार 
के विवरण के साथ किसी खास जिले के स्कू ल की सूचना उपलब्ध ह,ै जसेै कि स्कू ल किस बोर्ड से संबद्ध ह,ै उसके सहयोगी साझदेार 
कौन हैं, सोशल मीडिया हैंडल क्या हैं आदि। ऐसी परिकल्‍पना ह ै कि एटीएल स्कू ल माईएटीएल डैशबोर्ड पर अपनी मासिक रिपोर्टें 
प्रस्तुत करेंगे, जिससे अटल नवाचार मिशन को उनकी सक्रिय भागीदारी, नवाचार यात्रा, उपलब्धियो ं को मान्यता प्रदान करने तथा 
अनुदान की परवर्ती खेपो ं के संवितरण के लिए उपयकु्तता का निर्धारण करने का अवसर प्राप्त होगा। 
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स्कू लो ंद्वारा डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट किए जाने से एआईएम शीर्ष निष्पादनकर्ताओ ंकी पहचान करने में भी समर्थ होता 
ह।ै सिर्फ  अधिक संख्या दर्ज करने की बजाय अधिगम की गुणवत्ता पर बल दिया जाता ह।ै 

विभिन्न मापदंडो ं के आधार पर निरंतर शीर्ष निष्पादन करने वाले स्कू लो ंको मान्यता प्रदान की जाती ह ैऔर पुरस्कृ त किया जाता ह ै
जिससे वे बेहतर निष्पादन करने के लिए और प्रोत्साहित होत ेहैं। 

एटीएल स्कू लो ंने अपनी उपस्थिति शिक्षा मंत्रालय के जीआईएस पोर्टल पर भी दर्ज की ह।ै एटीएल स्कू लो ंके जियो टैग किए गए मैप 
से जिले के सभी क्लस्टरो ंको समझने में मदद मिलती ह ैऔर साथ ही ऐसे क्षेत्रों  की आसानी से पहचान करने में भी मदद मिलती 
ह ैजहा ंऔर स्कू लो ंकी आवश्यकता ह ैताकि कार्यक्रम की कारगरता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

चैंपियंस ऑफ चेंज
चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड 1 अप्रैल 2018 को लोगो ंके अवलोकन हेत ुप्रारम्भ किया गया ह।ै इस डैशबोर्ड का नाम जिला कलेक्टरो/ं
मजिस्ट्रेटो ं और उनकी टीमो ं द्वारा जिलो ं की प्रगति में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए रखा गया ह।ै आकाकं्षी 
जिला कार्यक्रम नियमित रैंकिग के माध्यम से 112 जिलो ं के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ह ैतथा गत्यात्मकता से परिपरू्ण ह ैऔर 
प्रति माह किए गए वदृ्धिशील (डेल्टा) सुधार को दर्शाता ह।ै डैशबोर्ड पर अद्यतन डेटा दर्ज करने के लिए जिलो ंको अपने डेटा संग्रह 
तथा रखरखाव तंत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता ह।ै

चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल (सीओसी 2.0) को डेटा-संचालित शासन और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की दिशा में जिला प्रशासन 
को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अपग्रेड किया गया है। चैंपियंस ऑफ चेंज पोर्टल 2.0 कई नई सुविधाओ ंजैसे कि नागरिक 
रिपोर्ट और प्रतिक्रिया, उन्नत विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, भू-स्थानिक मैप तथा अन्य एआई/एमएल का समाधान उपलब्ध कराता ह।ै

चैंपियंस ऑफ चेंज डेटा के विश्लेषण के आधार पर नागरिक रिपोर्ट में तीन डैशबोर्ड शामिल हैं:

1.	 स्थापना के बाद से आकाकं्षी जिलो ंका प्रदर्शन

2.	 प्रति माह जारी होने वाले जिलो ंकी डेल्टा रैंकिग

3.	 112 जिलो ं के लिए सभी विषयो ंमें संकेतक-स्तर की प्रगति

इन रिपोर्टों के अलावा, जिला प्रशासन के पास चैंपियंस ऑफ चेंज डेटा का उपयोग करके अपने प्रदर्शन के विश्लेषण हेत ु उन्नत 
विश्लेषण के निष्पादन के लिए डेटा दृष्टि उपकरण तक पहुंच भी उपलब्ध ह।ै
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ये जिले राज्य में अन्य जिलो ंके साथ अपने प्रदर्शन की तलुना कर सकत ेहैं या सभी आकाकं्षी जिलो ंके बीच अन्य डेटा स्रोतो;ं जसेै 
कि एनएचएफएस, जनगणना और तीसरे पक्ष के सर्वेक्षण डेटा के साथ अपने विश्लेषण को त्रिकोणीय कर सकते हैं; तथा विश्लेषण 
के लिए ब्लॉक-स्तरीय या ग्राम पंचायत-स्तरीय डेटा अपलोड करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकत ेहैं।

सीओसी 2.0 में पूर्णतया डिजिटल परियोजना प्रबंधन कार्यप्रवाह की भी सुविधा उपलब्ध है। जिला प्राधिकारी नीति आयोग के बाह्य 
सहायता प्राप्त कार्यक्रम (ईएपी-एसडीजी) के तहत और सीपीएसई के कॉर्पोर�ेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से अतिरिक्त निधिया ं
प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उन्नत परियोजना प्रबंधन प्रणाली जिलो ंको ऐसी संगत परियोजनाओ ंकी 
तयैारी में सहायता करती ह ै जो इन जिलो ं में सामाजिक-आर्थिक संकेतको ं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं। 
परियोजना प्रबंधन कार्यप्रवाह में कम से कम कागज़ी कार्रवाई के साथ जिलो ंमें परियोजनाओ ंके कार्यान्वयन सहित निधि प्रवाह की 
निगरानी करने का भी प्रावधान ह।ै निगरानी फ्रे मवर्क  के भाग के रूप में परियोजना के पूरा होने और प्रभाव का समर्थन करने के 
लिए जिलो ंमें साक्ष्य के रूप में फोटो अपलोड करने का प्रावधान ह।ै
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किसानो ंकी आय में सुधार लाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए, 
नीति आयोग ने राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के सहयोग से टिकाऊ खेती और कृषि में प्रशासन को 
समर्थन देने के लिए आकाकं्षी जिलो ं की मैपिगं की ह।ै भू-स्थानिक विश्लेषिकी मंच (i) किसानो ं की आय में सुधार लाने, फसलो ं
में विविधता लाने और जिलो ं में पारिस्थितिकीय संतलुन बनाए रखने के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग योजना की मैपिगं उपलब्ध 
कराता है, और (ii) मृदा क्षरण तथा प्रदूषण को कम करने के लिए मृदा और जल संरक्षण विभाग, सिचंाई सुविधाओ ंमें सुधार तथा 
संभावित चेक डैम अवस्थिति प्रदान करता ह।ै

इस नए प्लेटफ़ॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओ ंमें से एक डेटा गुणवत्ता और मासिक प्रदर्शन पर स्वचालित प्रणाली-जनित मेलर्स 
ह।ै स्वचालित मेलर्स को प्रणाली में प्री-कॉन्फिगर्ड लॉज़िक पर आधारित उनके द्वारा दर्ज डेटा में दर्शाई गई कोई भी विसंगति जिलो ं
को भेज दी जाती ह।ै इससे कार्यक्रम की समग्र डेटा गुणवत्ता में वदृ्धि और इसके बाद जिलो ं के निष्पादन के विश्लेषण में सहायता 
प्राप्त हुई ह।ै प्रणाली-जनित मासिक निष्पादन रिपोर्टें भी जिला मजिस्ट्रेटो/ंजिला कलेक्टरो,ं केन्द्री य प्रभारी अधिकारियो/ंराज्य प्रभारी 
अधिकारियो ंऔर राज्य के मुख्य सचिवो ंको भेजी जाती हैं, जिनमें विभिन्न संकेतको ंपर उनके कार्य-निष्पादन का ब्यौरा दिया जाता ह।ै

भारत ऊर्जा डशैबोर्ड
भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का उद्देश्य देश में ऊर्जा डेटा तक एकल खिड़की पहुंच (सिगंल विडंो अक्सेस) प्रदान करना ह।ै यह भारत के 
लिए एक व्यापक, खुला और स्वतंत्र रूप से सुलभ ऊर्जा डेटा पोर्टल का निर्माण करने की दिशा में एक कदम ह।ै

डैशबोर्डों का पहला संस्करण 2017 में और दूसरा संस्करण अप्रैल 2021 में लाचं किया गया। 

उन्नत संस्करण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

1.	 वित्त वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2019-20 तक समय श्रृंखला के डेटा का प्रावधान

2.	 डेटा का आसानी से डाउनलोड होना 

3.	 उप-वार्षिक आवतृ्तियो ंपर डेटा की उपलब्धता।

नीति आयोग का ऊर्जा वर्टिकल ऊर्जा डेटा प्रबंधन पर उप समूहो ंकी रिपोर्टों के आधार पर मागं पक्ष डेटा को डैशबोर्ड में एकीकृत 
करने की प्रक्रिया में है (इस पर खंड छ : कार्यक्षेत्र के उद्देश्य और उपलब्धिया ंमें चर्चा की गई ह)ै। आपूर्ति पक्ष डेटा अतंराल को 
पाटने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
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सुधार और विकास के लिए वशै्विक सूचकांक
डीएमईओ 30 वैश्विक सूचकाकंो ंमें भारत के प्रदर्शन की निगरानी में मंत्रिमंडल सचिवालय की मदद कर रहा ह।ै 

इस प्रयोग का लक्ष्य इन सूचकाकंो ंको आत्म-सुधार के उपकरण के रूप में उपयोग करना और सरकारी योजनाओ ंके पूर्ण कार्यान्वयन 
में सुधार करते हुए नीतियो ंमें सुधार लाना ह।ै

भारत सरकार के 19 नोडल मंत्रालयो ंऔर विभागो ंको 30 वैश्विक सूचकाकंो ंकी जिम्मेदारी सौपंी गई ह।ै

सभी सूचकाकंो ंके लिए एक एकल, सूचनापरक डैशबोर्ड तैयार किया गया ह।ै यह डैशबोर्ड आधिकारिक डेटा के साथ-साथ प्रकाशन 
एजेंसियो ंद्वारा प्रयकु्त किए गए डेटा स्रोतो ं के अनुसार मापदंडो ंकी निगरानी की अनुमति देता ह।ै 
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अब तक, सुधार एवं विकास के लिए वैश्विक सूचकाकं (जीआईआरजी) डैशबोर्ड पर प्रशिक्षण वीडियो और मैनुअल को सभी नोडल 
मंत्रालयो ं और विभागो ं के साथ साझा किया गया था और जून 2021 में डैशबोर्ड के लैंडिगं पेज पर सार्वजनिक पहुंच के लिए 
उपलब्ध कराया गया। जुलाई-अगस्त 2021 के दौरान सभी नोडल मंत्रालयो ं के लिए जीआईआरजी डैशबोर्ड के लिए मॉड्यूल-वार 
प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र

भारतीय अतंरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिलकर नीति आयोग ने ऊर्जा मंत्रालयो ंके सहयोग से एक व्यापक भौगोलिक 
सूचना प्रणाली (जीआईएस) भारत ऊर्जा मानचित्र का विकास किया ह।ै यह जीआईएस मानचित्र 27 विषयगत परतो ं के माध्यम 
से देश के सभी ऊर्जा संसाधनो ंकी एक समग्र तस्वीर प्रदान करता ह,ै जिससे विद्युत संयंत्रों  जसेै प्रतिष्ठानो,ं तेल और गैस के कुओ,ं 
पेट्रोलियम रिफाइनरियो,ं कोयला खदानो ं और कोयला ब्लॉक, अक्षय ऊर्जा के विद्युत संयंत्रों  पर जिला-वार डेटा आदि के बारे में 
जानकारी प्राप्त की जा सकती ह।ै

यह मानचित्र देश में ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और 
माध्यमिक स्रोतो ंऔर उनके परिवहन/पारेषण नेटवर्क  की पहचान करने और उनका पता लगाने का प्रयास करता ह।ै यह एक अनूठा 
प्रयास है जिसका उद्देश्य कई संगठनो ं में बिखरे ऊर्जा डेटा को एकीकृत करना और उसे समेकित एवं देखने में आकर्षक आरेखीय 
ढंग से प्रस्तुत करना ह।ै
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एसडीजी भारत सूचकांक डशैबोर्ड

एसडीजी भारत सूचकाकं डैशबोर्ड उपयोगकर्ताओ ंको एसडीजी भारत सूचकाकं की रिपोर्टों में डेटा को देखने और अन्वेषण करने की 
अनुमति देता ह।ै इस डैशबोर्ड को सालाना-हर बार जब सूचकाकं का कोई नया संस्करण लॉन्च होता ह,ै अपडेट किया जाता ह ैऔर 
इसमें नीति निर्माताओ,ं नगारिक समाज, व्‍यवसाय और शैक्षिक संस्‍थाओ ंके लिए क्रास सेक्‍टोरल प्रासंगिकता ह।ै इसके अलावा, पूर्वोत्‍तर 
क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकाकं और शहरी एसडीजी सूचकाकं के लिए दो अन्‍योन्‍यक्रियात्‍मक डैशबोर्डों का भी विकास किया गया ह।ै

प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सूचकांक

मिश्रित जल प्रबंधन सूचकांक
मिश्रित जल प्रबंधन सूचकाकं जल प्रबंधन की पहलो ंपर राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  द्वारा किए गए वदृ्धिशील सुधार का आकलन करता ह।ै 
कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में इस कार्य में देरी हुई थी। 2021 में, वर्ष 2018-19 और 2019–20 के लिए आकलन 
किया गया और रिपोर्ट 2022 में जारी की जाएगी। 

जेंडर सूचकांक
नीति आयोग एक राष्ट्रीय जेंडर सूचकाकं विकसित करने की प्रक्रिया में ह।ै जेंडर सूचकाकं सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक 
समानता में हुई प्रगति को मापने और निरंतर अतंराल की पहचान करने का प्रयास करता है। यह परिभाषित जेंडर मैट्रिक्स पर भारत 
के राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  की प्रगति को मानचित्रित करने और सकारात्मक बदलाव की नीवं रखने के लिए एक उपकरण के 
रूप में काम करेगा। यह सूचकाकं जेंडर संबंधी नीतिगत कार्रवाई और हिमायत का समर्थन करेगा और इसे सतत विकास लक्ष्यों  के 
ढाचें के साथ जोड़ा जाएगा। 

वैश्विक नवाचार सूचकांक
नीति आयोग वशै्विक नवाचार सूचकाकं सहित वशै्विक सूचकाकंो ं में भारत की रैंकिग में सुधार करन े की दिशा में लगातार काम कर 
रहा ह।ै वशै्विक नवाचार सूचकाकं में भारत की रैंकिग में सुधार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल नीति आयोग में नोडल प्रभाग 
ह।ै यह वर्टिकल विश्वसनीय डेटा की उपलब्धता में अतंरालो ंको दूर करने के लिए प्रकाशन एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा 
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संबद्ध मंत्रालयो ं के संपर्क  में ह।ै नीति आयोग ऐसे नीतिगत हस्तक्षेप लान े की दिशा में सक्रियता से काम कर रहा ह ै जो भारत की 
अतंर्निहित क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। नीति आयोग के निरंतर प्रयासो ं के कारण भारत वशै्विक नवाचार सूचकाकं में एक बढ़ते 
प्रक्षेपवक्र पर आग ेबढ़ रहा है जो इस तथ्य से विदित होता ह ै कि भारत 2015 में 81वें स्थान पर था परंत ु2021 में 46वें स्थान पर 
पहुंच गया। नीति आयोग के सीईओ की अध्‍यक्षता में एक अतंर-मंत्रालयी समन्‍वय समिति का गठन किया गया ह ैजो भारत की रैंक 
में सुधार के लिए सुधारो ंका सुझाव देती ह।ै इस सूचकाकं में भारत की रैंक में सुधार के लिए नीति आयोग के सीईओ की अध्‍यक्षता 
में अतंर्मंत्रालयी समन्‍वय समिति की दो बठैको ंका क्रमश: 11 जनवरी 2021 और 8 जून 2021 को आयोजन किया गया। 

भारत नवाचार सूचकांक
नीति आयोग और प्रतियोगिता संस्थान द्वारा हर साल भारत नवाचार सूचकाकं जारी किया 
जाता ह।ै यह सूचकाकं सभी राज्यों  एवं संघ राज्य क्षेत्रों  में नवाचार के वातावरण का निरंतर 
मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा का निर्माण करने का प्रयास करता है। नीति 
आयोग ने सूचकाकं का दूसरा संस्करण 20 जनवरी, 2021 को जारी किया था। नीति 
आयोग इस सूचकाकं में उनकी रैंक को बेहतर बनाने में राज्यों  एवं संघ राज्य क्षेत्रों  की मदद 
कर रहा ह,ै जो तदनंतर वैश्विक नवाचार सूचकाकं में भारत की रैंकिग में सुधार में परिणत 
होगा। अगले संस्‍करण के लिए संकेतको ंकी संख्‍या 36 से बढ़ाकर 89 कर दी गई है ताकि 
यह यथा संभव वैश्विक नवाचार सूचकाकं 2021 के 80 संकेतको ं के अनुरूप हो सके।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक
बहुआयामी गरीबी सूचकाकं (एमपीआई) गैर मौद्रिक गरीबी का अतंर्राष्ट्रीय स्‍तर पर स्‍वीकृत 
हाई रिजोल्‍यूशन परिवार स्‍तरीय मापदंड ह ै जिसके तहत 100 से अधिक विकासशील 
देश शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिव की वैश्विक सुधार एवं विकास सूचकाकं 
(जीआईआरजी) पहल के तहत नीति आयोग एमपीआई के लिए नोडल मंत्रालय ह।ै 
राष्ट्रीय एमपीआई परियोजना का उद्देश्‍य वैश्विक एमपीआई को विखंडित करना और वैश्विक 
एमपीआई रैंकिग में भारत की स्थिति में सुधार के बड़े लक्ष्‍य के साथ व्‍यापक सुधार कार्य 
योजनाएं तयैार करने के लिए वैश्विक स्‍तर पर संरेखित कित ुअनुकूलित भारतीय एमपीआई 
का निर्माण करना है। राष्ट्रीय एमपीआई बसेलाइन रिपोर्ट एनएफएचएस-4 (2015-16) 
पर आधारित ह ै और यह बसेलाइन पर अर्थात आवास, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, पोषण आदि पर राष्‍ट्रीय स्‍तर 
पर महत्‍वपूर्ण योजनाओ ं के आरंभ होने से पूर्व स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोगी स्रोत के रूप में काम करती है। यह 
एनएफएचएस-5 (2019–20) से तुलना करने पर समय के साथ परिवर्तनो ंका आकलन करने में मदद करेगी।

स्कू ल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 
स्कू ल शिक्षा गुणवत्ता सूचकाकं (एसईक्यूआई) स्कू ल शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता ह।ै 
प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अधिदेश के अनुरूप, यह सूचकाकं राज्यों  और 
संघ राज्य क्षेत्रों  के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम पद्धतियो ंको साझा करने में सहायता प्रदान करने का प्रयास करता ह।ै नीति आयोग ने 
सितंबर 2019 में पहला संस्करण सफलतापरू्वक जारी किया। अब, विभिन्न राज्य सरकारो ंसे प्राप्त इनपुट के अनुसार, एसईक्यूआई 
संकेतको ं पर फिर से विचार किया जा रहा ह/ैउनमें संशोधन किया जा रहा ह ै और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 के 
जारी होने के बाद अगला संस्करण लॉन्च किया जाएगा।
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राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक
नीति आयोग ने डिस्कॉम की लाभप्रदता एवं प्रतियोगिता; ऊर्जा तक पहुंच, उसकी वहनीयता और विश्वसनीयता; स्वच्छ ऊर्जा पहल; 
ऊर्जा दक्षता; उत्पादन क्षमता; और पर्यावरणीय स्थिरता और नई पहल जैसे संकेतको ं पर राज्यों  के निष्पादन का आकलन करने 
के लिए एक मसौदा राज्य ऊर्जा और जलवाय ु सूचकाकं विकसित किया ह।ै यह सूचकाकं अपने ऊर्जा संसाधनो ंका कुशलतापरू्वक 
प्रबंधन करने और लोगो ंको बेहतर ढंग से ऊर्जा प्रदान करने में राज्यों  की मदद करेगा।

सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक
सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकाकं सतत विकास लक्ष्यों  को प्राप्त करने की दिशा 
में राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  द्वारा की गई प्रगति का व्यापक दस्तावेजीकरण और रैंकिग 
कर रहा ह।ै तीसरा संस्करण जून 2021 में जारी किया गया था। लक्ष्यों  और संकेतको ं के 
व्यापक कवरेज के कारण एसडीजी भारत सूचकाकं 2020-21 पिछले संस्करणो ंकी तलुना 
में अधिक मजबतू है। लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन के साथ 115 संकेतक 17 एसडीजी 
में से 16 को शामिल करते हैं, और 70 एसडीजी लक्ष्यों को कवर करते हैं। यह सूचकाकं 
2018-19 और 2019–20 के संस्करणो ंकी तलुना में एक सुधार ह,ै जिनमें क्रमश: 39 
लक्ष्यों  और 13 लक्ष्यों में 62 संकेतको ं और 54 लक्ष्यों और 16 लक्ष्यों में 100 संकेतको ं
का उपयोग किया गया था।

सतत विकास लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत सूचकांक
नीति आयोग न ेअगस्त 2021 में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला एसडीजी सूचकाकं और डैशबोर्ड जारी किया जो इस तरह का पहला 
सूचकाकं ह।ै एनईआर जिला एसडीजी सूचकाकं पूर्वोत्तर क्षेत्र पर कें द्रित ह,ै जो देश के विकास पथ के लिए काफी महत्व रखता ह।ै 
यह सूचकाकं पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों  अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मघेालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 
के जिलो ंको रैंक प्रदान करता ह ैजो सतत विकास लक्ष्यों  और उनके तदनुरूप टार्गेट पर उनके सापेक्षिक प्रदर्शन पर आधारित होता 
ह।ै (अधिक जानकारी के लिए खंड VII : कार्यक्षेत्र की उपलब्धिया ंपढ़ें)। 

सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक
एसडीजी शहरी सूचकाकं भारत-जर्मन विकास सहयोग की छत्रछाया में भारतीय शहरो ं
में एसडीजी के स्थानीयकरण का मार्ग प्रशस्त करने पर कें द्रित नीति आयोग-जीआईजेड 
और बीएमजेड सहयोग का परिणाम ह।ै यह सूचकाकं एसडीजी रूपरेखा के 46 लक्ष्यों  
में 77 एसडीजी संकेतको ं पर 56 शहरी क्षेत्रों  को रैंक प्रदान करता ह।ै घोषित किए गए 
शीर्ष तीन शहरो ं में क्रमशः शिमला, कोयम्बटूर और चण्डीगढ़ तथा तिरुवनन्तपुरम (तीसरे 
स्थान पर स्थित) हैं। इन संकेतको ंपर डेटा आधिकारिक डेटा स्रोतो ंजैसे कि एनएफएचएस, 
एनसीआरबी, य-ूडीआईएसई, और विभिन्न मंत्रालयो ं के डेटा पोर्टल और अन्य सरकारी 
डेटा स्रोतो ं से प्राप्त किया गया ह।ै इस सूचकाकं और डैशबोर्ड का उद्देश्‍य एसडीजी के 
स्थानीयकरण को सुदृढ़ करना और शहर के स्‍तर पर मजबतू एसडीजी निगरानी शुरू करना 
ह।ै यह यएूलबी स्‍तरीय डेटा, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणालियो ंकी अच्‍छाइयो ंएवं कमियो ं
का उजागर करता ह।ै
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राज्य स्वास्थ्य सूचकांक
राज्य स्वास्थ्य सूचकाकं राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  के प्रदर्शन का आकलन करने का एक 
वार्षिक उपकरण ह।ै यह ‘स्वास्थ्य परिणाम’, ‘शासन और सूचना’ और ‘प्रमुख इनपुट/
प्रक्रियाएं’ के डोमेन के अतंर्गत वर्गीकृत 24 संकेतको ं पर आधारित एक भारित समग्र 
सूचकाकं ह।ै 

यह सूचकाकं 2017 से संकलित और प्रकाशित किया जा रहा ह।ै इन रिपोर्टों का उद्देश्य 
राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  को मजबतू स्वास्थ्य प्रणालियो ंके निर्माण और सेवा वितरण में सुधार 
के लिए प्रेरित करना ह।ै इस सूचकाकं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन से जोड़ने 
के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णय द्वारा इस वार्षिक उपकरण के महत्व पर 
फिर से बल दिया गया है। यह बजट खर्च करने और इनपुट प्रदान करने के बजाय आउटपुट 
और परिणामो ंपर ध्यान कें द्रित करने में सहायक रहा ह।ै

वार्षिक वदृ्धिशील प्रदर्शन के मामले में 'बड़े राज्यों  में' उत्तर प्रदेश, असम और तलंेगाना शीर्ष 
तीन रैंकिग वाले राज्य थ।े
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सहकारी 
सघंवाद

खंड-IV





प्रस्तावना
नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण 
लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में सुशासन को सक्षम 
बनाने के लिए किया गया ह।ै मजबतू राज्यों  से मजबतू 
राष्ट्र का निर्माण होता ह ैकी अवधारणा पर नीति आयोग 
राज्यों  को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए काम करने हेत ु
‘टीम इंडिया’ के रूप में कार्य करने के उद्देश्य में भारत 
सरकार के लिए एक सर्वोत्कृष्ट  मंच के रूप में कार्य करता 
ह।ै 

नीति आयोग ने अवसंरचना के विकास के लिए तथा 
सार्वजनिक-निजी साझदेारी स्थापित करने के लिए मॉडल 
एवं कार्यक्रम जसेै कि राज्यों  एवं संघ राज्य क्षेत्रों  के लिए 
विकास सहायता सेवा तथा मानव पूंजी में बदलाव के 
लिए संधारणीय कार्रवाई भी स्थापित की ह।ै

इसके अलावा, विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतलुन 
को ठीक करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने ऐसे क्षेत्रों  
के लिए विशेष कदम उठाए हैं जिनके लिए विशेष ध्यान 
एवं सहायता की आवश्यकता ह,ै जैसे कि पूर्वोत्तर के 
राज्य, अडंमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह 
एवं हिमालयन राज्य। नीति आयोग ने इन क्षेत्रों  की 
विशेष बाधाओ ंकी पहचान करने तथा इन क्षेत्रों  में प्रचुर 
प्राकृतिक संसाधनो ंकी रक्षा करते हुए संधारणीय विकास 
का सुनिश्चय करने के लिए विशेष नीतिया ं तयैार करने 
हेत ु विशेष मंचो ंका गठन किया ह।ै

सहकारी 
संघवाद
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राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विकास सहायता सेवाएं 
राज्यों  के लिए विकास सहायता सेवाएँ (डीएसएसएस) नीति आयोग की एक पहल ह,ै जिसका उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओ ंके 
परिवर्तनकारी और निरंतर सुपुर्दगी को प्राप्त करना ह।ै इस पहल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी की सफल कहानियो ं
का सृजन करना और अवसंरचना परियोजनाओ ंके प्रदायगी मॉडलो ंको फिर से शुरू करना ह ैताकि स्थायी अवसंरचना सृजन चक्र 
स्थापित किया जा सके। 

नीति आयोग बाहरी परामर्शदाताओ ं की सहायता से प्रबंध संरचना, कार्यनीति तथा बोली प्रक्रिया प्रबंधन में इस पहल के तहत 
परियोजनाओ ंकी मदद करता ह।ै

वर्तमान में, चार परियोजनाएं चल रही हैं :

1.	 लद्दाख के लिए एक विजन दस्तावेज तयैार किया गया और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, 
संघ राज्य क्षेत्र में विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओ ंकी पहचान की जा रही ह।ै 

2.	 लद्दाख में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एक व्यवहार्यता परू्व रिपोर्ट तैयार और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृत की गई। 
विकासको ंको रिपोर्ट के निष्कर्ष प्रस्तुत करने और परियोजना में भाग लेने के लिए उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओ ं
को समझने के लिए कारगिल में एक बठैक भी आयोजित की गई।

3.	 उत्तराखंड के रुड़की क्लस्टर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य सरकार को एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता 
रिपोर्ट और एक परियोजना संरचना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

4.	 उत्तराखंड में एक कन्वेंशन सेंटर पर राज्य सरकार को व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 

द्वीपों का समग्र विकास
भारत में 1382 द्वीप हैं जो नौ राज्यों  और चार संघ राज्य क्षेत्रों  में स्थित हैं। समुद्री व्यापार, नौवहन, मत्स्य पालन, परिस्थितिकी 
पर्यटन, समुद्र के नीचे खनन आदि के लिए चिन्हित द्वीपो ंका विकास किया जा सकता ह।ै 

भारत के द्वीप रणनीतिक रूप से भारतीय समुद्री क्षेत्र में स्थित हैं और देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप 
मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी सिरे से केव ल 90 किमी दूर ह,ै जो हिदं महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच एक महत्वपूर्ण 
नौवहन मार्ग ह।ै इसी तरह, लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप नाइन डिग्री चैनल के पास स्थित ह ैजो सबसे व्यस्त नौवहन मार्गों में से एक 
ह।ै यदि इस पर ध्यान नही ं दिया गया, तो सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं, जसेै कि तस्करी की घटनाएं, आपराधिक गतिविधिया ंआदि।
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इसलिए, इन द्वीपो ं के विकास और संरक्षण के लिए एक समग्र रणनीति की आवश्यकता महसूस की गई। नतीजतन, नीति आयोग 
को इस क्षेत्र में चिन्हित किए गए द्वीपो ं के सतत विकास की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी सौपंी गई।

प्रक्रिया के पहले चरण में, पैकेज  I (अंडमान और निकोबार के लॉन्ग, एवेस, स्मिथ और रॉस द्वीप समूह) और पैकेज  III (लक्षद्वीप 
के मिनिकॉय, बंगाराम, थिन्नाकारा, चेरियम और सुहेली द्वीप समूह) के तहत चिन्हित किए गए द्वीपो ंके लिए अवधारणा और विस्तृत 
मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक सलाहकार की सेवाएं ली गईं। तदनुसार, इन नौ द्वीपो ंके लिए अतंिम मास्टर और अवसंरचना 
योजनाएं तयैार की गईं।

द्वीपों की वहन क्षमता का आकलन
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी द्वीप की वहन क्षमता पर्यटको ंकी अधिकतम संख्या ह ैजिसका द्वीप अपने पारिस्थितिक संतलुन 
को बिगाड़े बिना भरण-पोषण कर सकता है।

तदनुसार, नीति आयोग द्वारा एक प्रतिष्ठित सलाहकार के माध्यम से नौ द्वीपो ंकी वहन क्षमता का मूल्यांकन किया गया और सतत 
विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय क्षेत्रीकरण किया गया। 

मास्टर प्लान
नौ द्वीपो ं के लिए विकास योजनाओ ं में पर्यटन, समुद्री खाद्य पदार्थों और नारियल उत्पादो ं के निर्यात, उच्च मूल्य वाली फसलो ं की 
जवैिक खेती आदि को बढ़ावा देने के लिए उपयकु्त रणनीतिया ंशामिल हैं। योजनाओ ंमें क्षेत्र की पारिस्थितिकीय स्थिरता को बनाए 
रखते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने और द्वीपवासियो ंको अतिरिक्त आय प्रदान करने का प्रयास किया गया ह।ै

चिन्हित की गई पर्यटन परियोजनाएं
व्यवस्थित विश्लेषण के बाद, निजी क्षेत्र की भागीदारी और द्वीपवासियो ं की सहायता से सात पर्यटन परियोजनाओ ं (अंडमान और 
निकोबार द्वीप समूह में चार और लक्षद्वीप में तीन) की योजना बनाई गई। 

लक्षद्वीप समूह के लिए, भूमि आधारित परियोजनाओ ंके अलावा, जल विला की भी योजना बनाई गई, जो एसडब्ल्यूओसी विश्लेषण 
द्वारा समर्थित है। लक्षद्वीप में 4000 वर्ग किमी का एक बड़ा लैगून क्षेत्र ह।ै तदनुसार इस द्वीप समूह के तीन द्वीपो ंकदमत, सुहेली 
और मिनिकॉय में जल विला के विकास के लिए एक रणनीति तयैार की गई। 

पर्यावरण, वन एवं जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय द्वारा जल विला के प्रस्ताव पर प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए सहमति व्यक्त 
की गई। एसएफसी/पीपीएसी के अनुमोदन के बाद ही लक्षद्वीप की परियोजनाओ ंमें वाटर विला शामिल किए गए। 

अडंमान और निकोबार द्वीप समूह में परियोजनाएं भूमि आधारित हैं। लॉन्ग द्वीप, एवेस द्वीप, स्मिथ द्वीप और शहीद द्वीप में 
पारिस्थितिकी टूरिज्म रिसॉर्ट स्थापित करने के लिए बोलिया ंआमंत्रित की गई हैं।

समग्र विकास के लिए पहलें	
पहले चरण में चिन्हित किए गए द्वीपो ं के विकास के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन

इस क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों  में पर्याप्त विस्तार करने वाली नई और मौजदूा औद्योगिक इकाइयो ंको प्रोत्साहन प्रदान करने 
के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 01 जनवरी, 2019 को लक्षद्वीप और अडंमान एवं निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास 
योजना (एलएएनआईडीएस) 2018 अधिसूचित की गई।
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वेब कनेक्टिविटी

अडंमान और निकोबार द्वीप समूह में वेब कनेक्टिविटी में सुधार के लिए उपग्रह बैंडविड्थ को 1.118 जीबीपीएस से बढ़ाकर 3.49 
जीबीपीएस किया गया। रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, पोर्ट ब्लेयर, शहीद द्वीप, लिटिल अडंमान, कमोर्टा और कैं पबले खण्ड में भौतिक 
वीसैट स्थापित करने का काम पूरा हो गया। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 200 जीबीपीएस तथा पोर्ट ब्लेयर और अन्य खंडो ं के 
बीच 100 जीबीपीएस की प्रारंभिक क्षमता के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्थापना का काम भी पूरा हो गया। लक्षद्वीप समूह में, 
दूरसंचार आयोग द्वारा बैंडविड्थ की क्षमता को 318 एमबीपीएस से बढ़ाकर 1.71 जीबीपीएस करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई ह।ै 

हवाई संपर्क

शिबपुर हवाई अड्डे पर नागरिक उड़ान संचालन के लिए बनुियादी ढाचंा तयैार ह।ै चिन्हित स्थलो ंपर विकास परियोजनाएं शुरू करने 
के लिए भूमि संबंधी मुद्दों  को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कानूनी 
प्रावधानो ंमें संशोधन किया गया है। मिनिकॉय द्वीप में दोहरे उद्देश्य वाले एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय 
विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के परामर्श से रक्षा मंत्रालय (एमओडी) एक रिपोर्ट तयैार करने की प्रक्रिया में ह।ै एएआई अगत्ती 
हवाई अड्डे के रनवे को 1206 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर करने के लिए संभाव्यहता परू्व अध्ययन कर रहा ह,ै जिससे अगत्ती 
द्वीप पर बड़े ऑटोमैटिक ट्रे रिटर्न सिस्टम (एटीआरएस) को संचालित करना संभव हो जाएगा।

सड़क संपर्क

अडंमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण सड़को ं के रखरखाव/उन्नयन के लिए एक विशेष पैकेज  को मंजूरी प्रदान की गई ह।ै 
अडंमान ट्रंक रोड (एनएच 4) को चौड़ा किया जा रहा ह ैऔर अडंमान द्वीप समूह में बेहतर अंतर-द्वीप कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने 
के लिए हम्फ्री और मिडिल स्ट्रेट के पुलो ंको जल्दी पूरा किया जा रहा ह।ै

विद्युत उत्पादन

भारतीय सौर ऊर्जा निगम को अक्तूबर 2022 तक कलपोगं, डिगलीपुर में 1 मेगावाट प्रति घंटा बटैरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के 
साथ 4 मेगावाट प्रति घंटा के एक फ्लोटिग सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का काम सौपंा गया ह।ै

पकैेज  IV और V
चरण-1 की परियोजनाओ ं की सफलता को दोहराने के लिए, पैकेज  IV (अडंमान और निकोबार द्वीप समूह में 11 साइट) और 
पैकेज  V (लक्षद्वीप समूह में अगत्ती, बित्रा, कदमत, चेतलाट और कल्पेनी) के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तयैार करने में सलाहकारो ंकी 
सेवाएं ली गईं। तदनुसार, उन्हों ने स्थापना रिपोर्ट, मसौदा और अतंिम साइट विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नीति मंच
इस क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियो ं से निपटने तथा स्थायी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए फरवरी 2018 में परू्वोत्तर के लिए नीति 
मंच स्‍थापित किया गया। इस मंच का नेततृ्व परू्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिहं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. 
राजीव कुमार द्वारा किया जा रहा है। पहली बठैक 10 अप्रैल 2018 को अगरतला, त्रिपुरा में हुई थी।
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दूसरी बठैक दिसंबर 2018 में गवुाहाटी, असम में हुई थी। चिन्हित किए गए फोकस क्षेत्र थ:े
1.	 बासं
2.	 डेयरी
3.	 मत्स्य पालन
4.	 चाय
5.	 पर्यटन

इन पर पाचं समानातंर सत्रों  में चर्चा हुई जिनमें केन्‍द्र  सरकार एवं राज्‍य सरकारो ं के विशेषज्ञ, शकै्षणिक समुदाय और उद्योग ने भाग 
लिया। मंच द्वारा चिह्नित पाचं क्षेत्रों  को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों  द्वारा कार्य बिदंओु ं पर चर्चा की गई तथा संबद्ध मंत्रालयो ं से 
विशिष्ट बिदंओु ंपर काम करने के लिए कहा गया। सभी संबंधित मंत्रालयो ंको दूसरी बठैक में सामने आई सिफारिशो ंके क्रियान्वयन 
के लिए रोड मैप तयैार करने का निर्देश दिया गया। इनकी निगरानी की जा रही ह।ै

इसके अलावा, फोरम की सिफारिशो ंके कार्यान्‍वयन को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सचिव, पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अध्‍यक्षता 
में सितंबर 2020 में नीति आयोग द्वारा एक संयकु्‍त कार्य समूह का गठन किया गया। 18 सितंबर 2020 को आयोजित समूह की 
पहली बठैक के दौरान संबद्ध मंत्रालयो ंसे सिफारिशो ंके अनुसार पाचं फोकस क्षेत्रों  के विकास एवं संवर्धन के लिए और प्रयास करने 
का अनुरोध किया गया।

पूर्वोत्तर राज्यों में अनुपालन बोझ को कम करना
पूर्वोत्तर राज्यों  में अनुपालन बोझ को कम करना निजी निवेश, आजीविका सृजन और आर्थिक विकास को सुगम बनाने की दिशा 
में एक कदम ह।ै 

अब तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यों  के मुख्य सचिवो ंऔर सचिवो ंऔर पाचं सम्बद्ध मंत्रालयो ंके बीच तीन बठैकें  हो चुकी हैं। 
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परियोजना साथ-ई
स्कू ली शिक्षा क्षेत्र के लिए तीन 'रोल मॉडल' राज्यों  की पहचान और निर्माण करने के लिए 2017 में प्रोजेक्ट साथ-ई, 'मानव पूंजी 
में बदलाव के लिए संधारणीय कार्रवाई - शिक्षा' शुरू किया गया। चयन की विस्तृत प्रक्रिया के बाद झारखंड, ओडिशा और मध्य 
प्रदेश का चयन किया गया। 

साथ-ई का पहला चरण मार्च 2020 में पूरा हुआ; इस परियोजना ने 2.3 करोड़ छात्रों , 4.5 लाख शिक्षको ंऔर 2.3 लाख सरकारी 
स्कू लो ंको प्रभावित किया। 

अन्य बातो ंके साथ-साथ स्कू ल न जाने वाले और स्कू ल छोड़ने वाले बच्चों ; सीखने के परिणामो ंमें सुधार; शासन सुधार में सरलीकरण, 
शिक्षक प्रशिक्षण, भर्ती, मूल्यांकन, जवाबदेही, और स्कू लो ंकी आईटी समर्थित निगरानी पर विशेष ध्यान के साथ शिक्षा तक पहुंच 
बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 
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तीनो ं राज्य सरकारो ं से प्राप्त अनुरोधो ं के आधार पर, नीति आयोग द्वारा अक्तूबर 2020 से 2 वर्षों के लिए परियोजना का दूसरा 
चरण यानी साथ-ई 2.0 शुरू किया गया।

साथ-ई 2.0 का रोड मपै 
साथ-ई 2.0 की प्रगति पर विचार-विमर्श करने के लिए, राष्ट्रीय संचालन समूह ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की 
अध्यक्षता में 12 अक्तूबर, 2021 को छठी बार बठैक की।
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नीति आयोग ने स्कू लो ंको फिर से खोलने के लिए सभी राज्यों  के लिए सात प्रमुख प्राथमिकताएँ निर्धारित की, जो इस प्रकार हैं:
1.	 बच्चों  और स्कू ल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2.	 सीखने के नुकसान को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की योजना बनाना।
3.	 आधारभूत शिक्षण डेटा एकत्र करना और ट्रैक करना।
4.	 आधारभूत डेटा के अनुसार पाठ्यक्रम और डिजाइन हस्तक्षेपो ंकी जाचं करना, जो विभिन्न जिलो ंऔर स्कू लो ंके लिए 

भिन्न हो सकत ेहैं।
5.	 डिजिटल आदतो ंऔर संपत्तियो ंका निर्माण करना।
6.	 स्कू ल छोड़ने वाले बच्चों , विशेषकर लड़कियो ंकी स्कू ल में वापसी सुनिश्चित करना।
7.	 बेहतर शिक्षण परिणाम देने के लिए शिक्षको ंको तयैार करना।

इस बठैक के दौरान झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के लिए साथ-ई 2.0 के रोड मैप भी जारी किए गए। 

साथ-ई अनुभव रिपोर्﻿ट
16 नवंबर 2021 को, नीति आयोग ने 'साथ-ई अनुभव' जारी किया, जो तीन साथ-ई राज्यों  और चार अन्य राज्यों  अर्थात राजस्थान, 
हरियाणा, आधं्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अनुभवो ं और सीखो ं के आधार पर भारत में स्कू ली शिक्षा, विशेष रूप से सीखने 
के परिणाम में सुधार के लिए मूलभूत उपायो ं की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य (शिक्षा), सीईओ, और 
सलाहकार (शिक्षा) की उपस्थिति में एक राष्ट्रीय वेबिनार में जारी की गई। रिपोर्ट के दो भाग हैं : (i) स्कू ली शिक्षा में प्रणालीगत 
बदलाव के लिए सिद्धांत और हस्तक्षेप (ii) 12 कार्यान्वयन टूलकिट।

रिपोर्ट में भारतीय संदर्भ में स्‍कू ल शिक्षा की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने से संबंधित चुनौतियो ंका उल्‍लेख किया गया है और इसमें इन 
चुनौतियो ंसे निजात पाने के लिए साथ-ई और भागीदार राज्‍य सरकारो ंद्वारा शुरू किए गए साहसी और पथ भंजक सुधारो ंको साझा 
किया गया है। 

यह रिपोर्ट एक व्‍यापक संग्रह के रूप में ह ैजो उनके शिक्षा परिदृश्‍य को बदलने वाली उनकी अनूठी यात्रा पर इन राज्‍यों  की सीखो ं
को प्रलेखित, समेकित और प्रदर्शित करता ह।ै 

यदि इसे दूसरे राज्‍यों  में दोहराया जाता है, तो ये सुधार सतत विकास लक्ष्‍य 4 को प्राप्‍त करने में सहायक होगंे।

राष्ट्रीय वेबिनार, परियोजना साथ-ई
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झारखंड
1.	 छात्रों  के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण सत्रों  के मिश्रण का प्रयोग किया गया
2.	 वाटस्एप ग्रुप के जरिए लगभग 14 लाख स्कू ली बच्चे जुड़े
3.	 टीवी और रेडियो के माध्यम से तीन घंटे से अधिक समय तक सीखन/ेसिखाने का कार्य नियमित रूप से किया गया
4.	 सीखने के परिणामो ंको बढ़ाने के लिए ज्ञान सेतु पुस्तको ंका वितरण किया गया 
5.	 दीक्षा मंच पर प्रारंभिक विद्यालयो ं के 95,000 से अधिक शिक्षको ंको 42 पाठ्यक्रमो ंमें प्रशिक्षित किया गया
6.	 स्थिति अनुकूल होने पर मोहल्ला कक्षाओ ंका आयोजन किया गया
7.	 झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पुनर्गठन और भर्ती के साथ-साथ प्रारंभिक विद्यालयो ंमें शिक्षको ं

की लगभग 60,000 रिक्तियो ंको भरा गया 

कैसे साथ-ई ने कोविड-19 के दौरान  
निर्बाध शिक्षण सुनिश्चित किया
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ओडिशा
1.	 सभी ग्रेडो ंके लिए यटू्यूब का सीधा प्रसारण किया 

गया
2.	 माध्यमिक ग्रेड के लिए टीवी शो के साथ प्रारंभिक 

ग्रेड के लिए रेडियो पाठशाला शुरू की गई
3.	 शिक्षक और छात्र फोन कॉल के माध्यम से जडु़े 

हुए थे
4.	 उपचार पाठ्यपुस्तकें /शिक्षण सामग्री वितरित की 

गई
5.	 स्वयं प्रभा के माध्यम से एक समर्पित टीवी चैनल 

की योजना बनाई गई है
6.	 स्थिति अनुकूल होने पर सामुदायिक कक्षाओ ंका 

आयोजन किया गया
7.	 आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल के 

लिए राज्य परियोजना निगरानी यनूिट की स्थापना 
की गई

मध्य प्रदेश
1.	 हमारा घर हमारा विद्यालय 2.0 लॉन्च किया गया 
2.	 व्हाटस्एप ग्रुप के माध्यम से कक्षा I और II के स्कू ली 

बच्चों  के 21 लाख माता-पिता जुड़े
3.	 शिक्षको ंको घर आधारित शिक्षण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण 

दिया गया
4.	 राज्य के 67 प्रतिशत छात्रों  को लर्निंग प्लानर/किट वितरित 

किए गए
5.	 फोन कॉल के माध्यम से शिक्षक और छात्र नियमित रूप 

से जुड़े रहे
6.	 व्हाटस्एप के माध्यम से साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी आयोजित 

की गई
7.	 स्थिति अनुकूल होने पर मोहल्ला कक्षाओ ं का आयोजन 

किया गया
8.	 9200 सीएम राइज स्कू लो ंकी योजना बनाई गई
9.	 स्कू लो ंको कोविड सुरक्षित बनाया गया
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एसडीजी का स्थानीयकरण 
ऐसी किसी रणनीति के लिए सतत विकास लक्ष्यों  का स्थानीयकरण महत्वपूर्ण है जिसका उद्देश्य एजेंडा 2030 को प्राप्त करना है। 
अनिवार्य रूप से, एसडीजी के स्थानीयकरण में संगत संस्थाओ ंद्वारा राष्ट्रीय से स्थानीय स्तरो ंतक एसडीजी को समझना, अनुकूलित 
करना, योजना बनाना, लागू करना तथा निगरानी करना शामिल होता ह।ै

इसकी शुरुआत एजेंडा 2030 के राष्‍ट्रीय एवं उप राष्‍ट्रीय संदर्भ को निर्धारित करने तथा लक्ष्‍यों  एवं उद्देश्‍यों  को अनुकूलित करने के 
लिए आगे बढ़ने, संकेतको ंकी पहचान करने, कार्यान्‍वयन के स्‍थानीय साधनो ंएवं संरचनाओ ंको अभिकल्पित करने तथा राष्‍ट्रीय से 
स्‍थानीय स्‍तरो ंतक निगरानी रूपरेखाओ ंके सृजन के साथ होती ह।ै संस्‍थाओ ंके साथ भागीदारी एवं सहयोग के संदर्भ में, यह अहम 
ह ै कि राष्‍ट्रीय स्‍तर पर एसडीजी को प्राप्‍त करने के लिए केन्‍द्र , राज्‍य तथा स्‍थानीय शासन किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं 
और किस तरह एसडीजी स्‍थानीय स्‍तरो ंपर एसडीजी के लक्ष्‍यों  को साकार करने के लिए उप राष्‍ट्रीय एवं स्‍थानीय नीति, आयोजना, 
एवं कार्रवाई के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं।

सातवी ं अनुसूची के तहत, राज्य सूची 61 मदो ं के संबंध में राज्यों  को लगभग अनन्य शक्ति प्रदान करती ह,ै जिसमें सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, परिवहन और संचार, कानून व्यवस्था और स्थानीय शासन शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग 
सभी एसडीजी और उनसे जडु़े लक्ष्यों  के संबंध में नीतिया ं निर्धारित करने और निष्पादित करने के लिए राज्यों  के पास शक्ति और 
कार्य हैं। वे एसडीजी के स्‍थानीयकरण की प्रक्रिया में राज्‍य मुख्‍य कर्ता हैं तथा केन्‍द्र  सरकार तथा संबद्ध संस्थाएं सुगम बनाने की 
भूमिका निभाती हैं।

सर्वोत्‍कृष्‍ट  संघीय संस्‍था के रूप में नीति आयोग ने एसडीजी के कार्यान्‍वयन के लिए प्रगतिशील ढंग से रणनीति तयैार की, जो प्रतिभागी 
एवं बॉटमअप दृष्टिकोण तथा एसडीजी के वदृ्धिमूलक स्‍थानीयकरण में दृढ़ता के साथ छिपी ह।ै

एसडीजी के स्थानीयकरण के प्रति नीति आयोग का दृष्टिकोण

सभी राज्‍यों  एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों  ने एसडीजी के कार्यान्‍वयन के लिए नोडल विभागो ं की पहचान की ह ै और उन्‍हें कार्य सौपंा ह।ै 
नियोजन एवं वित्‍त का काम देखने वाले विभागो ंको यह जिम्‍मेदारी दी गई ह।ै अनेक राज्‍यों  ने समन्‍वय, अभिसरण तथा डेटा प्रबंधन 
को अधिक सटीक एवं अनुमेय बनाने के लिए प्रत्‍येक विभाग के अदंर तथा जिला स्‍तरो ंपर भी नोडल तंत्रों  का सृजन किया ह।ै 
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एसडीजी के स्थानीयकरण के चरण

एसडीजी पर समन्वित कार्रवाई का सुनिश्‍चय करने के लिए सतत मार्गदर्शन प्रदान करने, कार्यान्‍वयन एवं निगरानी पर नजर रखने तथा 
तंत्र स्‍थापित करने के लिए राज्‍य स्‍तर पर उच्‍च स्‍तरीय समितिया ंस्‍थापित की गई हैं। सामान्‍यतया इन समितियो ंके अध्‍यक्ष राज्‍य के 
मुख्‍य सचिव होते हैं तथा सभी विभागो ंके प्रमुख इसके सदस्‍य होते हैं। कुछ मामलो ंमें, राज्‍यों  में भी मुख्‍यमंत्री की अध्‍यक्षता में ऐसी 
समितियो ंका गठन किया गया ह ैजिसकी वजह से एसडीजी की समीक्षाओ ंपर अधिक बल दिया जाता है। इन उच्‍च स्‍तरीय समितियो ं
की बठैकें  अधिक बारंबारता पर होती हैं (प्रत्‍येक तिमाही में कम से कम एक) जिससे प्रेरक की इसकी दक्षता और सुदृढ़ होती ह।ै 
यह तथ्य कि राज्‍य और संघ राज्‍य क्षेत्र इस तरह की संरचना को उत्‍तरोत्‍तर अपना रहे हैं, इसकी कारगरता को प्रमाणित करता ह।ै

स्थानीयकरण और संवेदीकरण कार्यशालाएं
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2021-22 में, एसडीजी वर्टिकल ने प्रगति की निगरानी, कार्यों के मूल्यांकन और एसडीजी की प्राप्ति की प्रगति में तेजी लाने के 
लिए लक्षित सुधारो ं के कार्यान्वयन पर 23 राज्यों  और संघ राज्‍य क्षेत्रों  की सरकारो/ंप्रशासनो ं के साथ उच्च स्तरीय परामर्शों और 
कार्यशालाओ ंका आयोजन किया।

दो दिवसीय कार्यशालाओ ंकी अध्यक्षता आमतौर पर राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है और इसकी मेजबानी राज्य नियोजन 
विभाग या राज्य के अर्थ और साखं्यिकी निदेशालय द्वारा की जाती ह।ै वे राज्य के भीतर अतंर-विभागीय सहयोग को मजबतू करने 
के मंच के रूप में और कें द्र एवं राज्य के बीच संवाद के लिए एक बड़े राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करते हैं। तकनीकी, डेटा संचालित 
दृष्टिकोण के साथ मिलकर कार्यशालाओ ंकी उच्च-स्तरीय प्रकृति डेटा अतंराल के साइट पर पहचान और समाधान और सुधारो ंएवं 
लिकंेज  की पहचान को सक्षम बनाती ह।ै 

इन कार्यशालाओ ंमें, नीति आयोग का प्रमुख एसडीजी भारत सूचकाकं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख निगरानी और मूल्यांकन 
उपकरण के रूप में कार्य करता है। 

क्षेत्रीय परामर्श: पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकाकं के लिए क्षेत्रीय परामर्श अप्रैल 2021 में शिलागं में 
आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए जिला स्तरीय उपकरण का विकास करना था। 
सभी आठ राज्यों  के प्रतिनिधियो ंने तीन दिवसीय परामर्श में भाग लिया, जिसमें उन्हों ने अपने डेटा सिस्टम, नीतिगत प्राथमिकताओ ं
और क्षेत्र अनुभव के बारे में व्यापक अतंर्दृष्टि साझा की। इस परामर्श ने ज्ञान के अतंर-राज्यीय आदान-प्रदान, साझदेारी को मजबतू 
करने के लिए भी मंच प्रदान किया और इससे भावी समर्थन और सहयोग के लिए रास्ते खुले। 

परामर्श के दौरान अत्यधिक स्थानीय अतंर्दृष्टि प्राप्त हुई और इसके साथ-साथ परामर्श के बाद समीक्षा बठैको ंमें राज्यों  की सक्रिय 
भागीदारी भारत के पहले क्षेत्रीय जिला स्तरीय एसडीजी निगरानी उपकरण के विकास में महत्वपूर्ण थी।
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भारतीय हिमालयी क्षेत्र में संधारणीय विकास
भारतीय हिमालयी क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों /संघ राज्य क्षेत्र (अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल 
प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल) में फैला हुआ ह,ै जिसका फैलाव 2500 
किमी तक ह।ै इस क्षेत्र की आबादी लगभग 50 मिलियन है, जहा ं विविध जनसाखं्यिकीय और बहुमुखी आर्थिक, पर्यावरणीय, 
सामाजिक और राजनीतिक प्रणालिया ंपाई जाती हैं।

कृषि पारिस्थितिकी और बाजार विकास पर वेबिनार 
भारतीय हिमालयन कें द्रीय विश्वविद्यालय परिसंघ (आईएचसीयसूी) के साथ साझदेारी में नीति आयोग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 
कृषि पारिस्थितिकी और बाजार विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया। नीति आयोग 
के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित वेबिनार में अन्य के अलावा 13 कें द्रीय हिमालयी 
विश्वविद्यालयो ं के कुलपतियो,ं राज्य विभागो ं के अधिकारियो,ं कृषि और प्रसंस्कृ त खाद्य 
उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सदस्यों  और टीम समन्वयको ं ने भाग 
लिया। 

स्प्रिंगशडे प्रबंधन पर संसाधन पुस्तक 
नीति आयोग ने स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन और अतंर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन 
संस्थान के साथ मिलकर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्प् रिंग शेड प्रबंधन पर एक पसु्तक 
संकलित की ह।ै इस पुस्तक में झरनो ं के पुनरुद्धार पर काम कर रहे नीति निर्माताओ ंऔर 
विकास प्रैक्टिशनर्स के लिए दिशानिर्देश हैं।
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राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ काम करना
2021-22 के दौरान, नीति आयोग ने कें द्र और राज्‍यों  के बीच संबध को सुदृढ़ करने और विभिन्‍न सेक्‍टरो ंमें विभिन्‍न चुनौतियो ंके 
समाधान में राज्‍यों  और संघ राज्‍य क्षेत्रों  की सहायता करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। 

विभिन्‍न कें द्रीय मंत्रालयो/ंविभागो ं के साथ राज्‍य सरकारो ंऔर राज्‍य सरकारो ं के साथ विभिन्‍न कें द्रीय मंत्रालयो/ंविभागो ं के मदु्दों  के 
समाधान के लिए प्रभावी मंच प्रदान करने के उद्देश्‍य से और राज्‍यों  को विकास के रास्‍तों  का विकास करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान 
करने के लिए इसने प्रत्‍येक राज्‍य और संघ राज्‍य क्षेत्र के साथ द्विवार्षिक बठैको ंका आयोजन करने का निर्णय लिया ह।ै राज्‍यों /संघ 
राज्‍य क्षेत्रों  के मुख्‍यमंत्रियो ं के साथ इन बठैको ंका नेततृ्‍व नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष/सीईओ/सदस्‍यों  द्वारा किया जा रहा ह।ै 

अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान 23 राज्यों  और संघ राज्‍य क्षेत्रों  के साथ बठैको ंका आयोजन किया गया। ये चर्चाएं विभिन्‍न कें द्रीय 
मंत्रालयो/ंविभागो ंके साथ राज्‍य सरकारो ंके कई लंबित मुद्दों  का समाधान करन ेया समाधान तलाशन ेमें और विभिन्‍न राज्‍य सरकारो/ं
संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनो ंके साथ विभिन्‍न कें द्रीय मंत्रालयो/ंविभागो ंके मदु्दों  को उठान ेमें भी सहायक साबित हो रही हैं, जसै ेकि अटकी 
हुई अवसंरचना परियोजनाएं, योजनाओ ंका कुशल कार्यान्‍वयन, नीतिगत बाधाओ ंको दूर करना आदि। 

ये बठैकें  राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतियो ंपर चर्चा करने और कार्य योजनाएं तयैार करने के लिए एक महत्‍वपूर्ण 
मंच के रूप में भी काम करती हैं और विशिष्‍ट सेक्‍टोरल इनपुट प्रदान करती हैं। 

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल ने 15 सितंबर 2021 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्टिकल के साथ राचंी का दौरा किया और  
झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों  पर चर्चा की।

डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग 12 अक्तूबर, 2021 को अवसंरचना विकास, कृष ि, नगर विमानन तथा  
राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री से मिल

62वार्षिक रिपोर्ट 2021–22

सहकारी संघवाद



 
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्य के लिए कार्ययोजना पर 20 और 21 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियो ं के साथ बठैक की।

15 दिसंबर, 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियो ं के साथ बठैक के दौरान उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने यह बताया कि राज्य ने समष्टि अर्थशास्त्र तथा 
सामाजिक-आर्थिक सूचको ं के पिछले दो दशको ंमें पर्याप्त सुधार किया ह।ै 
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नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चन्द और वरिष्ठ अधिकारियो ं ने 6 अगस्त, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के साथ बठैक की। 

विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय
उत्पाद एवं परिणाम निगरानी और मूल्यांकन के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम पद्धतियो ंको साझा करने के लिए डीएमईओ ने 
राज्यों  के साथ साझदेारी की। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के नीति आयोग के अधिदेश के अनुरूप, डीएमईओ क्षमता निर्माण 
की गतिविधियो ंके लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  के योजना विभागो ंके साथ काम कर रहा ह ैऔर मूल्यांकन अध्ययनो ंपर दिशानिर्देश 
और टूलकिट साझा कर रहा ह।ै इसके लिए राज्य सिविल सर्वेंट प्रशिक्षण संस्थानो ं के साथ मिलकर काम करना भी आवश्यक है।

मेघालय, तमिलनाडु और आधं्र प्रदेश के साथ आशय विवरण

मार्च 2021 में, डीएमईओ ने एक मजबतू एमएंडई प्रणाली के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मेघालय घाटी विकास 
प्राधिकरण, मेघालय सरकार के साथ राज्य में एक आशय विवरण (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। यह वक्तव्य मेघालय में ब्लॉक 
स्तरीय निगरानी प्रणाली को संस्थागत बनाने, राज्य सरकार के अधिकारियो ं को प्रशिक्षण देने तथा राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम 
पद्धतियो ं से अतंर्दृष्टि साझा करने पर कें द्रित ह।ै जलुाई 2021 में, डीएमईओ ने राज्य में निगरानी एवं मूल्यांकन के पारिस्थितिकी 
तंत्र को मजबतू करने के लिए तमिलनाडु सरकार के योजना विभाग के साथ एक और एसओआई पर हस्ताक्षर किए। डीएमईओ 
ने दिसम्बर, 2021 में आधं्र प्रदेश सरकार के साथ एसओआई पर भी हस्ताक्षर किए थ े ताकि प्रदर्शन के आधार पर विभाग के 
तहत योजनाओ ंऔर संस्थाओ ंका तर्क संगत बनाया जा सके और कार्य के अन्य क्षेत्रों  के बीच तकनीकी परामर्श के प्रापण के लिए 
दिशानिर्देशो ंको लागू किया जा सके। 

संस्थागत मलू्यांकन के लिए मलू्यांकन नैदानिक उपकरण

राज्यों  में मूल्यांकन प्रणालियो ंकी क्षमता का आकलन करने के लिए, डीएमईओ ने बिल एंड मेलिडंा गेटस् फाउंडेशन (बीएमजीएफ), 
डब्ल ्यूएफपी, जे-पीएएल और यनूिसेफ के मूल्यांकन विशेषज्ञों  के परामर्श से एक नैदानिक उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण 
विभिन्न आयामो ंको शामिल करता है जसेै कि (i) राज्य में मूल्यांकन के लिए ढाचंा (ii) मूल्यांकन कार्य की संरचना (iii) मूल्यांकन 
की योजना बनाने के लिए प्रणाली (iv) राज्य में मूल्यांकन की मागं (v) राज्य में व्यक्तिगत और प्रणालीगत क्षमताओ ंका आकलन, 
और (vi) मूल्यांकन अतंर्दृष्टि का प्रसार। 

नैदानिक उपकरण से डेटा राज्यों  में मूल्यांकन करने की मौजदूा क्षमता के बारे में हमारी समझ को गहन करेगा और साथ ही उन्हें 
बेहतर प्रदर्शन की ओर प्रेरित करेगा। 
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क्षमता निर्माण पर राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  के लिए वेबिनार और प्रशिक्षण सत्र

जनवरी 2022 तक, डीएमईओ ने शहरी, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों  पर डीएमईओ के मूल्यांकन अध्ययनो ं से अतंर्दृष्टि साझा 
करने के लिए राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  के साथ पाचं वेबिनार आयोजित किए। इसके अलावा, मूल्यांकन नैदानिक उपकरण पर 
राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  के साथ एक वेबिनार आयोजित किया गया। देश भर में निगरानी और मूल्यांकन की क्षमताओ ंके निर्माण 
के महत्व को उजागर करने और डीएमईओ की प्रमुख पहलो ंका अवलोकन प्रदान करने के लिए, 22 राज्यों  और सात संघ राज्य 
क्षेत्रों  के 500 से अधिक प्रतिभागियो ं के साथ एक ज्ञान साझाकरण सत्र भी आयोजित किया गया। 

डीएमईओ ने राज्य में निगरानी और मूल्यांकन की क्षमता को मजबतू करने के लिए डब्ल्यूएफपी के सहयोग से योजना विभाग, 
राजस्थान सरकार के लिए 28 सितंबर 2021 को एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के योजना विभाग के पदधारियो ंके लिए 15 नवंबर, 2021 को उत्पाद और परिणाम विषय पर 
एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। जम्मू और कश्मीर के सरकारी पदधारियो ंकी क्षमता निर्माण के लिए 22 दिसम्बर, 
2021 को ओओएमएफ पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन किया गया। 
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खंड-V





प्रस्तावना
2021-22 में, नीति आयोग ने सरकार के विकास के लक्ष्‍यों  को 
प्राप्‍त करने के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करने की दिशा में 
महत्‍वपरू्ण कदम उठाए। इसने कृत्रिम बदु्धिमत्ता की अनेक आर्थिक 
एवं सामाजिक क्षमता का पता लगाना जारी रखने के अलावा 
कोविड-19 महामारी के आलोक में गंभीर चुनौतियो ं से निपटने 
में देश की मदद करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रियता से 
सहयोग किया।

इस वर्ष, भारत ने यकेू के ग्लासगो में सीओपी26 शिखर सम्मेलन 
में 2070 तक अपने उत्सर्जन को निवल शून्य करने का संकल्प 
लिया। नीति आयोग ने देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के विकास 
को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जसेै कि फेम I और 
II योजनाएं, मेथनॉल और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्थाएं, परिवहन को 
कार्बन मुक्त करने की पहल, आदि।

2021-22 में, नीति आयोग ने पुरानी साझदेारियो ं को जारी रखा 
और ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण 
करने के लिए विभिन्न देशो,ं थिकं टैंको,ं और शकै्षिक एवं नीति 
अनुसंधान संस्थानो ं के साथ नई साझदेारियो ंका निर्माण किया।

अतं में, देश में एक मजबतू अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी 
तंत्र के निर्माण में नीति आयोग के योगदान पर कोई भी चर्चा 
अटल नवाचार मिशन और एनआईएलईआरडी के उल्लेख के बिना 
अधरूी ह।ै

थिकं-टैंक की 
गतिविधियां
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लोकोन्मुख प्रौद्योगिकी 
माननीय प्रधानमंत्री ने मई, 2020 में नीति आयोग, को अत्याधनुिक प्रौद्योगिकी उत्पादो ं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के 
साथ काम करने की जिम्मेदारी सौपंी जो भारत को पोस्ट-कोविड यगु में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। इन उत्पादो ं के ‘लोकोन्मुख 
प्रौद्योगिकी’ के सिद्धांतो ंपर आधारित किया जाना था, जिनके नाम हैं: 

क.	 स्पष्ट संरचना, मॉड्यूलर डिजाइन एवं अतंर सक्रियता
ख.	 आसानी से पहुंच के साथ सुरक्षित एवं पारदर्शिता 
ग.	 बहुभाषीय: भारत के लिए निर्मित 
घ.	 त्वरित, गतिमान एवं कुशल। 

कई निजी क्षेत्र की कंपनिया ं(टाटा, रिलायंस, महिदं्रा खान एकेडमी, आईबीएम, फोन पे, अमूल, बिग बॉस्के ट, अमेजन वेब सर्विस, 
अपोलो अस्पताल इत्यादि) एवं सरकारी निकाय (राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी), नागर विमानन 
मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारत का गुणवत्ता नियंत्रण, बैंक ऑफ बडौदा, एसबीआई) ऐसे सात 
उत्पादो ंको विकसित करने हेत ुएक साथ आगे आए। 

एकीकृत लॉजिक्टिक्स इंटरफ़े स प्लेटफ़ॉर्म 
भारत की आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटाइज करने के उद्देश्य से, एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यलूिप) को एक एकीकृत, 
विक्रे ता-एगनॉस्टिक प्लेटफार्म प्रदान करने हेत ुडिज़ाइन किया गया ह ैजिसका उपयोग कई मंत्रालयो,ं उद्यमो ंऔर संघो ंमें फैले विभिन्न 
लॉजिस्टिक हितधारको ंको जोड़ने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता ह।ै यलूिप, प्रधानमंत्री गतिशक्ति के दृष्टिकोण को व्यवहार 
में लाता ह,ै जो कि निम्नलिखित को प्राप्त करने हेत ुएक विस्तृत स्रोत मोबिलिटी स्टैक के रूप में बनाया गया ह:ै

क.	 माल की कुशल आवाजाही के लिए शुरू से अतं तक दृश्यता (विज़िबिलिटी) के लिए एक राष्ट्रव्यापी विडंो लॉजिस्टिक 
प्लेटफार्म हेत।ु

ख.	 पूरी लॉजिस्टिक आपूर्ति मूल्य श्रृंखला में सरकारी एजेंसियो ंमें एकीकृत सूचना का लॉजिस्टिक गेटवे।
ग.	 सरकारी और निजी संस्थाओ ंके मध्य एक सुरक्षित डेटा आदान-प्रदान।
घ.	व श्विक प्रतिस्पर्धी सूचकाकं में टर्बोचार्ज इंडिया का प्रदर्शन।

वर्तमान में यलूिप का नीति आयोग के साथ परामर्श से एनआईसीडीसी द्वारा नेतृत्व एवं इसे विकसित किया जा रहा है। 

अब तक, छह मंत्रालयो/ंविभागो ं की 24 लॉजिस्टिक प्रणालियो ं को 78 एप्लिकेशन प्रोग्रामिगं इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से 
तयैार किया गया है, जिसमें लगभग 1454 क्षेत्र शामिल हैं; और बाकी क्षेत्र प्रक्रिया में ह।ै इकोसिस्टम को अधिक मजबतू बनाने 
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और इस प्रक्रिया में नागरिको ंको शामिल करने के लिए नीति आयोग अटल नवाचार मिशन, एनआईसीडीसी और एनआईसीडीसी 
लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीएसएल) के सहयोग से, विचारो ं को जनता से एकत्रित करने हेत ु एक हैकाथॉन 
का आयोजन कर रहा ह ैजो लॉजिस्टिक्स उद्योग को लाभान्वित करेगा। श्रेष्ठ समाधानो ंको न केव ल पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी, 
बल्कि प्रधानमंत्री की गतिशक्ति को आगे बढ़ाने हेत ुसमाधान का हिस्सा बनने का अवसर भी दिया जाएगा।

‘सभी मोड ऑपरेटरो ंके बीच डेटा एक्सचेंज यलूिप पर लाया जाएगा, जिसे एपीआई 
के लिए तयैार किया गया ह।ै यह विभिन्न तरीको ं के माध्यम से माल की कुशल 
आवाजाही में उपयोगी रहेगा, लॉजिस्टिक लागत और समय को कम करेगा, जस्ट-
इन-टाइम स्टॉक प्रबंधन की सहायता करेगा, और कठिन दस्तावेजीकरण को दूर 
करेगा। सबसे महत्वपूर्ण रूप से, यह सभी हितधारको ंको रियल-टाइम सूचना प्रदान 
करेगा और अतंरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा। यात्रियो ं की निर्बाध यात्रा के 
प्रबंधन हेत ु विस्तृत-स्रोत गतिशीलता स्टैक को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण
माननीया वित्त मंत्री

समशिक्षा
समशिक्षा भारत का पहला वर्चुअल विश्वविद्यालय ह ै जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले, कम लागत वाले, लचीले, परिणाम-संचालित डिग्री 
प्रदान करने के साथ यजूीसी पाठ्यक्रम के लिए तयैार किए गए पाठ्यक्रमो ंकी एक संशोधित सूची ह।ै

चंूकि इसका बीटा संस्करण फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, इसलिए प्लेटफ़ॉर्म ने 70% छात्रों  और शिक्षको ंके लिए प्रासंगिक 
1200+ मुफ्त पाठ्यक्रमो ंको सूचीबद्ध किया ह;ै छह पाठ्यक्रमो ंमें से 22 विषयो ंको कॉलेज पाठ्यक्रम के लिए मैप किया गया और 
तीन शिक्षण पद्धतिया ं (निर्देशित पसु्तकालय, समग्र विकास और शिक्षक विकास) सृजित की गई।

उन्नति
22 करोड़ ब्लू और ग्रे कॉलर श्रमिको ंके लिए आजीविका पहुंच को डिजिटल रूप से सक्षम करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच निर्बाध, 
उन्नति, मल्टी-चैनल है और रोजगार चाहने वालो ंके साथ रोजगार प्रदाताओ ंके बीच संपर्क  के लिए एआई बकैएंड का उपयोग करती 
ह।ै ‘भारत के प्रत्येक श्रमिक’ को कुशल बनाने के मद्देनजर, उन्नति का उद्देश्य राष्ट्रीय कैरियर सेवा 2.0 बनना ह ै - देश के राज्यों , 
जिलो,ं ब्लॉको ं और आईटीआई के एकीकरण के माध्यम से रोजगार चाहने वालो ं के लिए भावीसूचक बदु्धिमत्ता-आधारित कौशल 
सुझाव प्रदान करना। 10,000 से अधिक रोजगार चाहने वालो ंऔर 150 से अधिक नियोक्ताओ ंने उत्पाद का पता लगाया है और 
इसके लिए एक सुदृढ़ समानता व्यक्त की गई ह।ै

केव ाईसी सेतु
यह एक त्वरित, लागत प्रभावी और पूरी तरह से डिजिटल समाधान ह ै जो यपूीआई को एक अतंर संचालित अवसंरचना पटल के 
रूप में उपयोग करके केव ाईसी को सक्षम करता ह।ै यह यपूीआई डिजिटल भुगतान करने की तरह सरल, एक आसान प्लग-एंड-प्ले 
उपयोगिता है जिसके लिए एनपीसीआई, बैंको ं और फिनटेक द्वारा न्यूनतम काम की आवश्यकता होती है और फिर भी किसी भी 
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मोबाइल फोन पर त्वरित, सुरक्षित और पूरी तरह से डिजिटल ई-केव ाईसी प्लेटफॉर्म की अनुमति देता ह।ै उत्पाद ने पहले से ही एक 
पायलट परियोजना के माध्यम से अपनी क्षमताओ ंको स्थापित किया ह ै जिसने एसबीआई कार्ड और फोन पे के साथ 5 मिलियन से 
अधिक लेनदेन सफलतापरू्वक पूरा कर लिया ह।ै एपीआई के एक सेट द्वारा संचालित उत्पाद, एनपीसीआई में रियल ह ैऔर इसमें 
एक समर्पित टीम काम कर रही ह।ै

काशी 
काशी निम्न-मध्यम आय वर्ग के लिए एक कम जोखिम वाला उधार देने वाला उत्पाद ह ै जो अडंरराइटिग के लिए प्रत्यक्ष लाभ 
हस्तांतरण (डीबीटी) आय का लाभ उठाता ह।ै वर्तमान में डीएफएस और नीति आयोग के नेततृ्व में यह उत्पाद विभिन्न संस्थाओ ं
और प्रणालियो ं जैसे बैंको,ं यआूईडीएआई, एनएसडीएल आदि के साथ विकास और एकीकरण के अतंिम चरण में है।

स्वस्थ
स्वस्थ समझौता का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य देखभाल समावेशन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य परिणामो ंमें सुधार करने के लिए डिजिटल 
प्रौद्योगिकियो ं का लाभ उठाना ह।ै स्वस्थ के पास एक मजबतू मुख्य टीम, 200 से अधिक स्वयंसेवक और क्रिस गोपालकृष्णन के 
नेततृ्व में एक स्वतंत्र बोर्ड ह।ै

कृषि नीव
कृषि नीव ने कृषि में प्रौद्योगिकी अतं:क्षेप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच के उपयोग के मामलो ं की पहचान करने में 
मदद की। हालाकंि, यह एक वास्तविक सामान्य मंच की अवधारणा में बदलाव नही ंकर सका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
वर्तमान में एक कृषि-स्टैक पर काम कर रहा ह,ै जो अनिवार्य रूप से एक डेटा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ह।ै

सीमांत प्रौद्योगिकियां

जिम म्ेदार एआई
1.	 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएआई), जो 2018 में जारी की गई, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 

(एआई) की आर्थिक और सामाजिक क्षमता पर प्रकाश डाला। एआई से 2035 तक भारत की वार्षिक विकास दर में 
1.3 प्रतिशत की वदृ्धि करने की उम्मीद है और इसमें 'सभी के लिए एआई' की दिशा में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों  में बड़े 
पैमाने पर अपनाने की क्षमता ह।ै एआई का विकास चुनौतियो ं के बगैर नही ं रहा ह।ै पक्षपात, स्पष्टीकरण के अभाव 
तथा निजता के उल्लंघन के उदाहरणो ं से पूरे विश्‍व में सरोकार उत्पन्न हुए हैं और ये भारत में एआई के अंगीकरण 
एवं विकास में बाधक बने हैं।

2.	 डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण, और सीमातं प्रौद्योगिकी वर्टिकल ने भारत में एआई के जिम्मेदार प्रबंधन के लिए कार्यनीति 
की पहचान करने के लिए डब्ल ्यूईएफ के समर्थन से एक परामर्श श्रृंखला का आयोजन किया। सिद्धांतो ंपर कें द्रित दो 
भागो ं वाले कार्यनीति दस्तावेज़ का भाग 1, फरवरी 2021 में जारी किया गया, जबकि भाग 2, अगस्त 2021 में 
जारी किया गया जिसमें प्रस्तावित प्रवर्तन तंत्र को कवर किया गया ह।ै

3.	 वर्तमान में जिम्मेदार एआई के लिए विशिष्ट क्षेत्रगत दृष्टिकोण की दिशा में भावी चर्चा प्रगति पर ह।ै

उभरती प्रौद्योगिकियां
उपरोक्त के अलावा, यह वर्टिकल वर्तमान में विभिन्न अन्य क्षेत्रों  पर नीति दस्तावेजो ंपर काम कर रहा ह,ै जिसमें एक्सआर रणनीति, 
शिक्षा प्रौद्योगिकी और विधिक प्रौद्योगिकी को सहज तरीके से बढ़ावा देना, बायो बैंक का निर्माण करना आदि शामिल हैं।
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प्रायोगिक परियोजनाएं
1.	 नैदानिक निर्णय सहायता प्रणालिया ं : लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एल्सेवियर रिलिक्स और पीरामल स्वास्थ्य के 

सहयोग से माततृ्व और बाल स्वास्थ्य यात्रा के लिए एआई आधारित घोषणात्मक नैदानिक ​​निर्णय सहायता प्रणाली 
और मार्ग प्रौद्योगिकी के उपयोग की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया। यह परियोजना 
बहराइच, उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी; मई 2021 में समाप्त हुई थी तथा परियोजना रिपोर्ट बाद में जारी की गई।

2.	 एआई एंथ्रोपोमेट्री : समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए एआई समर्थित और स्मार्टफोन आधारित एंथ्रोपोमेट्री का 
उपयोग करके जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओ ंकी पहचान की गई। वाधवानी एआई, पीरामल स्वास्थ्य और 
पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के सहयोग से बलरामपुर, उत्तर प्रदेश और बारा,ं राजस्थान के आकाकं्षी जिलो ंमें इस पर 
शोध अध्ययन किया जा रहा ह।ै

3.	 डायबीटिक रेटिनोपैथी : एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेटिग में गैर संचारी रोगो ंकी शीघ्र पहचान और जाचं के लिए एआई 
प्लेटफॉर्मों के उपयोग और अपनाने का अध्ययन करने के लिए पंजाब के मोगा नामक आकाकं्षी जिले में यह प्रायोगिक 
परियोजना लागू की जा रही ह।ै

4.	 व्यापार वित्त के लिए ब्लॉक चेन : यह वर्टिकल व्यापार वित्त में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी की कारगरता का परीक्षण करने 
और शासन से संबंधित चुनौतियो ंको समझने के लिए पोर्ट ऑफ रॉटरडैम, आईसीआईसीआई बैंक और इंडियन पोर्ट्स 
एसोसिएशन के साथ काम कर रहा ह।ै

5.	 परिवर्धित रियलिटी शिक्षा : कम पीटीआर (छात्र और शिक्षक अनुपात) वाले स्कू लो ंमें स्वयं सुकर शिक्षण उपकरण 
के रूप में परिवर्धित रियलिटी शिक्षा की कारगरता और मापनीयता का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना शुरू 
की गई थी, जिससे एसटीईएम विषयो ंकी सीखने और बेहतर समझ दोनो ंमें निरंतरता बनी रहे।

आकाश से दवाएं
नीति आयोग ने तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच (डब्ल ्यूईएफ) के सहयोग से दूरस्थ क्षेत्रों  में टीको ंकी डिलीवरी के लिए मानव 
रहित हवाई प्रणालियो ंका प्रयोग शुरू करने पर 'मेडिसीन फ्रॉम द स्काई' परियोजना शुरू की। ये ड्रोन परीक्षण ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क  
के लिए जमीनी कार्य तयैार करने पर कें द्रित हैं जिससे दूरस्थ और कमजोर समुदायो ं के लिए स्वास्थ्य देखरेख की महत्वपूर्ण आपूर्ति 
तक पहुंच में सुधार होगा। इसके दायरे में एमएमआर (माततृ्व मृत्यु दर), फ् लू और कोविड-19 के टीके की डिलीवरी शामिल ह।ै

सितंबर 2021 में, विकाराबाद जिले में बियॉन्ड द विज़ुअल लाइन ऑफ़ साइट (बीवीएलओएस) ड्रोन का उपयोग करके तलंेगाना 
टीके की डिलीवरी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। आठ प्रतिभागी परिसंघो ं ने बीवीएलओएस ड्रोन का उपयोग करके 
वैक्सीन का वितरण किया। प्रयोग के लिए सोलह कोरिडोर के एयर एनवेलोप निर्धारित किए गए थ।े भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य 
प्रतिष्ठान (पीएचएफआई), नीति आयोग और तलंेगाना सरकार के साथ इंडस्ट्री कोर ग्रुप स्थापित किया गया। निर्णयो ंऔर सुधार के 
लिए व्यापक डेटा प्राप्त किया गया। 300 ट्यूबरवैक खुराक की डिलीवरी के लिए 26 किमी का एक रिकॉर्ड मार्ग कवर किया गया, 
जिससे डिलीवरी के समय में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई। वर्तमान में, इन गलियारो ंके स्थायी संचालन पर चर्चा चल रही ह।ै

इसी तरह का एक परियोजना प्रस्ताव पूर्वोत्तर राज्यों  और हिमाचल प्रदेश की सरकारो ं के साथ विचाराधीन ह।ै

डिजिटल बैंकिंग
हितधारक परामर्श के लिए 'भारत में डिजिटल बैंको ं के लिए 
एक प्रस्ताव : लाइसेंसिगं और नियामक व्यवस्था' पर एक चर्चा 
दस्तावेज जारी किया गया है। यह दस्तावेज भारत में डिजिटल 
बैंको ंकी लाइसेंसिगं और नियामक ढाचें के लिए एक टेम्पलेट 
और रोड मैप का प्रस्ताव करता ह।ै
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फोटो कॉपीराइट ©
 क्वार्ट्ज इंडिया

कृषि प्रौद्योगिकी
चुनौतियो ंकी पहचान करने और देश में कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आगे का रास्ता प्रस्तावित करने के लिए नीति आयोग 
के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बटैरी भंडारण मिशन
भारत में स्वच्छ, कनेक्टेड, साझा, टिकाऊ और समग्र गतिशीलता पहल को आगे बढ़ाने के लिए मार्च 2019 में नीति आयोग में 
राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बटैरी भंडारण मिशन की स्थापना की गई।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनो ं के निर्माण और इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये 
के परिव्यय से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन की त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना (फेम) का दूसरा चरण शुरू किया गया।

इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करने के लिए कदम
फेम II के तहत, दपुहिया और तिपहिया वाहनो ंऔर इलेक्ट्रिक बसो ंकी लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1.	 दोपहिया वाहनो ं के लिए अग्रिम प्रोत्साहन बढ़ा दिया गया है
2.	 तिपहिया वाहनो ं के लिए एग्रीगेशन मॉडल अपनाया गया है
3.	 इलेक्ट्रिक बसो ं के लिए ओपेक्स मॉडल और लाइटहाउस सिटीज का दृष्टिकोण अपनाया गया है

एसीसी बटैरी स्टोरेज के लिए पीएलआई
सरकार ने देश में बटैरी की कीमतो ं को कम करने के लिए एडवासं केमि स्ट्री सेल के निर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन 
(पीएलआई) योजना को भी मंजरूी दे दी ह।ै बटैरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनो ं (ईवी) की लागत में कमी आएगी। 
इस कार्यक्रम को 18,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पाचं साल के लिए मंजरूी दी गई थी, और पाचं साल के लिए इलेक्ट्रिक 
वाहनो ं और ईंधन सेल प्रौद्योगिकियो ं पर ध्यान देने के साथ ऑटोमोबाइल और ऑटो घटको ं के लिए 25,938 करोड़ रुपये के 
पीएलआई को मंजरूी दी गई थी।

साथ ही, अधिकाशं राज्यों  ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति तयैार की ह ैऔर नीति आयोग इसके विकास के लिए अन्य राज्यों  की 
मदद कर रहा ह।ै
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फोटो कॉपीराइट ©
 क्वार्ट्ज इंडिया

शून्य अभियान
नीति आयोग ने सितंबर 2021 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के सहयोग से शून्य अभियान शुरू किया जो उपभोक्ताओ ं और उद्योग 
के साथ काम करके शनू्य प्रदूषण छोड़ने वाले वाहनो ंको बढ़ावा देने की पहल ह।ै इस अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट 
में इलेक्ट्रिक वाहनो ंको अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण छोड़ने के लाभो ं के बारे में उपभोक्ताओ ंको जागरूक करना है।

ई-अमतृ पोर्टल
भारत ने नवंबर 2021 में यकेू के ग्लासगो में सीओपी 26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनो ंपर एक वेब पोर्टल 'ई-अमृत' लॉन्च 
किया। ई-अमृत इलेक्ट्रिक वाहनो ं पर सभी सूचनाओ ं जसेै कि इलेक्ट्रिक वाहनो ं को अपनाने, उनकी खरीद, निवेश के अवसरो,ं 
नीतियो,ं सब्सिडी आदि के बारे में वन स्टॉप डेस्टिनेशन ह।ै इस पोर्टल को यकेू सरकार के साथ एक सहयोगी ज्ञान विनिमय कार्यक्रम 
के तहत और दोनो ं देशो ं के प्रधानमंत्रियो ंद्वारा हस्ताक्षरित यकेू–भारत संयकु्त रोड मैप 2030 के अंग के रूप में नीति आयोग द्वारा 
विकसित और होस्ट किया गया ह।ै ई-अमृत का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनो ंपर जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनो ंको अपनाने 
के लाभो ंपर उपभोक्ताओ ंको संवेदनशील बनाने पर सरकार की पहलो ंका पूरक बनना ह।ै
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आईआईटी के साथ सहयोग
नीति आयोग परिवर्तनकारी गतिशीलता में अनुसंधान और नवाचार के लिए विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानो ं (आईआईटी) के साथ नियमित रूप से बातचीत करता ह।ै देश में इलेक्ट्रिक वाहनो ं को अपनाने में 
तेजी लाने के लिए पाठ्यक्रम और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम विकसित करने के लिए अब तक नौ आईआईटी आगे आए हैं।

एशियाई विकास बैंक के साथ सहयोग
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनो ंको बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तकनीकी सहायता के माध्यम 
से कई उच्च स्तरीय पहलो ंपर मिलकर काम कर रहे हैं। इस सहयोग के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियो ंमें से कुछ इस प्रकार हैं : मलू्य 
श्रृंखला में विभिन्न ईवी फ्लीट ऑपरेटरो ंऔर अन्य हितधारको ं के लिए ऋण की वदृ्धि, इलेक्ट्रिक वाहनो ं के लिए आपूर्ति श्रृंखला का 
मूल्यांकन और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना घटक का निर्माण।

अन्य कदम
1.	 वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओ ंका मानचित्रण

2.	 देश में ईवी स्टार्ट-अप के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबतू करना

3.	 टियर 1 के शहरो ं के लिए व्यापक ई-मोबिलिटी योजना विकसित करना

4.	 इलेक्ट्रिक वाहनो ंको अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जडु़ी चुनौतियो ंका समाधान करने के लिए उद्योग, शैक्षणिक 
संस्थाओ ंऔर थिकं टैंक के साथ निरंतर जडु़ाव और परामर्श।

मेथनॉल अर्थव्यवस्था
भारत वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तयैार है। ऐसी संभावना है कि यह 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मागं में 
25 प्रतिशत वदृ्धि के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी उम्मीद ह ै कि 2040 तक हमारे देश की ऊर्जा मागं में 3.5 प्रतिशत की चक्रवदृ्धि 
वार्षिक वदृ्धि दर (सीएजीआर) से वदृ्धि होगी। हालाकंि, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता 2005-06 में 73 प्रतिशत और 
17 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में क्रमशः 81 प्रतिशत और 40 प्रतिशत हो गई है।

मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (डीएमई) बढ़त े आयात को कम करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा सकते हैं। भारत में मेथनॉल का उत्पादन और उपयोग प्रारंभिक चरण में ह;ै हालाकंि, मेथनॉल के व्यापक अनुप्रयोगो ं
के कारण, विकास की जबरदस्त गुंजाइश ह।ै नीति आयोग भारत में मेथनॉल अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप में अपनाने की दिशा में 
राष्ट्रीय प्रयासो ंको प्रेरित कर रहा ह।ै

नीति आयोग ने गैसोलीन में 15 प्रतिशत मेथनॉल के सम्मिश्रण पर एक श्वेतपत्र तयैार किया था और इसे पीएमओ के साथ साझा 
किया था, जिसमें जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन रणनीति के अगं के रूप में एम 15 मिश्रण को 
शामिल करने के लिए सभी हितधारको ंको नीतिगत निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अधिक राख वाले कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित 
करने के लिए हदैराबाद में भारत का पहला संयंत्र शुरू किया। भेल ने सिनगैस का उत्पादन करने और सिनगैस को 99 प्रतिशत शुद्धता 
के साथ मेथनॉल में बदलने के लिए एक द्रवीकृत बडे गैसीकरण तकनीक विकसित की ह ैजो अधिक राख वाले भारतीय कोयले के 
लिए उपयकु्त ह।ै प्रतिदिन 0.25 मीट्रिक टन की मेथनॉल उत्पादन क्षमता वाली यह प्रायोगिक परियोजना नीति आयोग द्वारा शुरू 
की गई ह ैऔर स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित ह।ै

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के सारस्वत ने पेट्रोल में मिश्रित 15 प्रतिशत मेथनॉल वाले वाहनो ं के परीक्षण के स्टेटस और एम 
15 पर सहनशक्ति अध्ययन के लिए प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, महिदं्रा एंड 
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महिदं्रा लिमिटेड, हीरो मोटो कॉर् प्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोर�ेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ 
इंडिया (एआरएआई) के प्रतिनिधियो ं से मुलाकात की।

नीति आयोग के प्रयास से, आईओसीएल और एआरएआई ने दो और चार पहिया वाहनो ं में एम 15 मिश्रण के साथ उत्सर्जन के 
साथ-साथ सामग्री संगतता परीक्षण किए हैं।

एआरएआई द्वारा डीएसटी के वित्त पोषण से विभिन्न अन्य परीक्षण, विशेष रूप से सुगमता और स्थायित्व पर, किए जा रहे हैं। 
एआरएआई ने 4 अक्टूबर 2021 को एम 15 ईंधन के साथ दो और चार पहिया वाहनो ं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 
एक फ् लैग-ऑफ इवेंट का आयोजन किया।

एआरएआई ने ई10 (90 प्रतिशत) + एम15 (10 प्रतिशत), ई10 (50 प्रतिशत) + एम15 (50 प्रतिशत), ई10 (10 प्रतिशत) 
+ एम15 (90 प्रतिशत) जसेै मिश्रणो ं के लिए उत्सर्जन परीक्षण के परिणामो ं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन मिश्रणो ं के साथ 
विशेष रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में कमी के मामले में परिणाम बहुत उत्साहजनक पाए गए। शेष 
परीक्षणो ं के पूरा हो जाने के बाद, परू्वोत्तर क्षेत्र में एम 15 कार्यक्रम शुरू किया जाना ह।ै

आईओसीएल ने प्रथम एम15 वितरण स्टेशन के लिए असम के तिनसुकिया जिले में बनुियादी ढाचें का निर्माण किया है। ये स्टेशन 
जनवरी 2022 तक चालू हो जाएंगे। आईओसीएल ने गैसोलीन के साथ मिलाने के लिए 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन (38 किलो लीटर 
प्रतिदिन) मेथनॉल प्राप्त करने के लिए असम पेट्रोकेमि कल्स लिमिटेड के साथ साझदेारी की ह।ै

भारत के परू्वोत्तर राज्यों  में मेथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए, असम पेट्रोकेमि कल्स लिमिटेड ने मेथनॉल 
उत्पादन की अपनी क्षमता को बढ़ाकर 600 टन प्रतिदिन कर दिया ह ैऔर इसका 50 प्रतिशत एम 15 कार्यक्रम को प्रदान करने 
के लिए प्रतिबद्ध ह।ै

खाना पकाने के ईंधन के रूप में मेथनॉल का प्रयोग करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने घरेलू मेथनॉल कुकस्टोव - कनस्तर पर 
एक प्रारंभिक मसौदा तयैार किया ह।ै जब भारतीय मानक ब्यूरो को सभी हितधारको ं की टिप्पणिया ं प्राप्त हो जाएंगी तब अतंिम 
मसौदे को सार्वजनिक किया जाएगा।
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हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था
पीएमओ के निर्देश के अनुसार, नीति आयोग भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है। नीति 
आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नीति आयोग ने संबंधित हितधारको ं के साथ इस पर कई विचार-मंथन सत्र आयोजित किए 
हैं। 22 अप्रैल 2021 को इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योगो ंद्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था पर एक प्रस्तुति दी 
गई। उनके सुझावो ं के आधार पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल और अटल नवाचार मिशन ने पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारको ं
और नवप्रवर्तको ंको सक्षम करने के लिए संयकु्त रूप से एक रूपरेखा तयैार की है।

थिकं टैंक के साथ सहयोग

शासन और अनुसंधान

अग्रणी थिकं टैंको ं के साथ चर्चा

नीति आयोग ने देश के प्रमुख थिकं टैंको ंके साथ बातचीत की एक श्रृंखला शुरू की ह।ै इन बठैको ंका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था 
के महत्वपूर्ण पहलुओ ंपर विचार-विमर्श करने और विचारो ंका आदान-प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करना ह।ै

इस तरह की पहली बठैक फरवरी 2021 में, दूसरी मई में और तीसरी अगस्त में हुई थी। नवंबर में हुई चौथी बठैक में 73 प्रमुख 
थिकं टैंको ंको आमंत्रित किया गया था।

इस तरह की बातचीत सभी सेक्टरो ंऔर भौगोलिक क्षेत्रों  से नीति निर्माण के लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य लाती ह।ै

खाद्य सुरक्षा एवं प्रबंधन पर विशेषज्ञ समहू के साथ परामर्श

नीति आयोग के सदस्‍य (कृषि) की अध्‍यक्षता में 13 जुलाई 2021 को खाद्य सुरक्षा एवं प्रबंधन के विभिन्‍न पहलुओ ंपर 20 प्रमुख 
थिकं टैंको ंके विशेषज्ञों  के साथ एक परामर्श का आयोजन किया गया जिसमें अन्य बातो ंके साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) 
के तहत खरीद, वितरण, चीनी क्षेत्र के मुद्दे और उर्वरक में डीबीटी आदि पर चर्चा शामिल थी।

अर्थ और वित्त

आर्थिक संभावनाओ ंपर चर्चा

18 मई 2021 को 35 थिकं टैंको ंऔर संस्थानो ं के प्रतिनिधियो ं के साथ 'महामारी के बीच परिप्रेक्ष्य' पर एक बठैक आयोजित की 
गई। 17 नवंबर 2021 को 73 थिकं टैंको ंऔर संस्थानो ं के साथ 'भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर एक और बठैक हुई।
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स्वास्थ्य और पोषण

भारत में कोविड-19 पश्चात स्वास्थ्य प्रणाली पर चर्चा

भारत के लिए कोविड के बाद एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का प्रस्ताव करने के लिए सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता 
में स्वास्थ्य क्षेत्र के 28 विशेषज्ञों  के साथ एक परामर्श बठैक का आयोजन किया गया जो कोविड-19 जैसी महामारियो ंका सामना 
कर सके।

चर्चा के दौरान प्रमुखता के साथ उभरकर सामने आने वाले विचार इस प्रकार थ े :

1.	 खर्च करने की क्षमता और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियो ंमें सुधार के लिए अधिक व्यय की आवश्यकता और 
आर्थिक संकुचन

2.	 स्थानीय सरकारो ं के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टार्ट-अप का सहयोग

3.	 आयषु प्रणाली की उच्च क्षमता का दोहन

4.	 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के तहत एक प्रणाली का निर्माण

5.	 रिपोर्टिंग के बोझ को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग

6.	 इस संबंध में रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता है कि कैसे कम से अधिक कुशल खर्च की ओर बढ़ना ह,ै जिससे 
रोगियो ं के जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके

7.	 कोविड-19 से ठीक हुए लोगो ंका जोखिम स्तरीकरण

8.	 स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च के लिए सीएसआर वित्त पोषण और सामुदायिक वित्त पोषण का अनुकूलन

9.	 गैर गंभीर / परिहार्य बीमारियो ं के लिए बिस्तरो ं के अधिभोग से बचने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य कें द्रों  और उप-कें द्रों  
के उन्नयन पर ध्यान देना

10.	 क्षेत्र विशिष्ट समाधानो ं को लागू करने के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर इस प्रकार की परामर्शी बठैकें  
आयोजित करना

11.	 स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओ ंऔर सरपंच नेटवर्क  का लाभ उठाना

मानसिक स्वास्थ्य पर निमहंस और अन्य के साथ जडु़ाव

निमहंस के सहयोग से स्वास्थ्य और पोषण वर्टिकल व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओ ंकी परिकल्पना कर रहा ह।ै अब तक, नीति 
आयोग ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं :

1.	 भारत में मानसिक स्वास्थ्य के संपरू्ण परिदृश्य और सेवा मानचित्र का निर्माण करना

2.	 सामुदायिक मनोरोग प्रशिक्षण पर हितधारको ं के साथ सहयोग

3.	 मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और पदार्थ दरुुपयोग के विकारो ंके लिए टेलीमेडिसिन सेवाओ ंका एक नेटवर्क  विकसित करना

4.	 गैर विशेषज्ञ संबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ ंके माध्यम से सेवा अतंराल का पता लगाना

5.	 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के अनुरूप सामुदायिक जागरूकता और अपनत्व को मजबतू करना

शहरीकरण का प्रबधंन

विशेषज्ञ समहू के साथ परामर्श

शहरी परिभाषाओ,ं महानगरीय शासन, स्थानीय स्वशासन मॉडल, शहरी प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रणालियो ंआदि से संबंधित नए विचारो ं
और दृष्टिकोणो ंपर विचार-विमर्श करने के लिए नीति आयोग के विशेष सचिव ने 28 जनू 2021 को अतंरराष्ट्रीय संगठनो,ं शकै्षणिक 
संस्थाओ ंऔर थिकं टैंको ं के प्रतिनिधियो ं के साथ मुलाकात की।
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अतंर्राष्ट्रीय सहयोग

देशों के साथ सहयोग

ऑस्ट्रेलिया

आर्थिक नीति के प्रमुख प्रश्नों  पर अतंर्दृष्टियो ंको साझा करने, परस्पर हित के विषयो ंपर संयकु्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने, 
आपसी समझ बढ़ाने के लिए उपयकु्त कार्मिको ंके विनिमय दौरो ंका आयोजन करने तथा वार्षिक आर्थिक नीति संवाद का आयोजन 
करने के उद्देश्य से 14 जुलाई, 2017 को नीति आयोग और ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी के बीच आशय विवरण (एसओआई) पर हस्ताक्षर 
किए गए।

ऑस्ट्रेलिया के परू्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट एसी ने ऑस्ट्रेलिया–भारत व्यापक आर्थिक सहयोग करार को गति प्रदान करने के लिए 
5 अगस्त 2021 को नीति आयोग का दौरा किया। वर्तमान में, दोनो ं पक्ष अवसंरचना में दोतरफा निवेश को सुगम बनाने के लिए 
निवेशको ंके साथ परियोजना के अवसरो ंका मिलान करने; नियामक अनुभव एवं विशेषज्ञता को साझा करने; और व्यापारिक संबंधो ं
को बेहतर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया–भारत अवसंरचना मंच स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

नीति आयोग और ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी की दूसरी वार्ता का नेतृत्व सुश्री लीज़ा एलिस्टन ने किया, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थ और सुरक्षा प्रभाग, ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी की प्रमुख हैं।

रूस

भारत–रूस सामरिक आर्थिक वार्ता (आईआरएसईडी) : साझदेारियो ंको संभव बनाने के लिए मंच का सृजन करने, आर्थिक नीति 
के क्षेत्र में अनुभवो ं को साझा करने, रूसी परिसंघ तथा भारत गणराज्य के नागरिको ं के बीच नियमित बातचीत के आयोजन एवं 
सहयोग के लिए 5 नवंबर, 2018 को नीति आयोग और आर्थिक विकास मंत्रालय, रूस के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओय)ू 
पर हस्ताक्षर किए गए।

आईआरएसईडी की तीसरी बठैक 15 अप्रैल, 2021 को हुई थी। इस वार्ता के दौरान आईआरएसईडी के तहत गठित छह समन्वय 
समितियो ंने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।ं प्राथमिकता देने के लिए सहयोग के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों  की पहचान की गई :

1.	 परिवहन अवसंरचना और प्रौद्योगिकियो ंका विकास : अतंर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कोरिडोर का संचालन करने 
के लिए।

2.	 लघु और मध्यम व्यापार सहायता : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के एमएसएमई मार्ट को रूसी पक्ष के समान पोर्टल से 
जोड़ना।

3.	 व्यापार, बैंकिंग, वित्त और उद्योग में सहयोग : सम्मेलन और मान्यता एवं रिवार्ड प्लेटफार्मों का उपयोग करके निर्यातको ं
और आयातको ं के बीच बातचीत को सुगम बनाना।
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4.	 डिजिटल परिवर्तन और सीमातं प्रौद्योगिकिया ं: अन्य बातो ंके साथ-साथ, साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा प्रौद्योगिकियो,ं 
बायोमेट्रिक्स और आईसीटी के लिए विश्वसनीय वातावरण को आगे बढ़ाने का सुनिश्चय करना।

नीति आयोग के विशेष सचिव के. राजशे्वर राव ने भारत की ओर से तीसरे आईआरएसईडी के लिए विवरण पर हस्ताक्षर किए

भारत–रूसी सुदूर पूर्व एवं आर्क टिक : इन दो क्षेत्रों  में व्यापार, अर्थ एवं निवेश के क्षेत्रों  में सहयोग को सुदृढ़ करके भारत और रूस 
के बीच सामरिक साझदेारी को और मजबतूी प्रदान करने के लिए नीति आयोग और रूसी सुदूर पूर्व एवं आर्कटि क विकास मंत्रालय 
के बीच एमओय ूपर हस्ताक्षर किए गए। एमओय ूके अनुसार, दोनो ंपक्ष 2020-25 के लिए रूस के सुदूर परू्व एवं आर्कटि क क्षेत्र 
के विकास के लिए एक कार्यक्रम तयैार करेंगे। यह कार्यक्रम निवेश परियोजनाओ ं के कार्यान्वयन में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा 
व्यापार में वदृ्धि करने के लिए क्षेत्रों  के बीच वार्ता का आधार होगा।

यरूोपीय संघ

जलुाई 2020 में 15वें भारत–यरूोपीय संघ (ईय)ू शिखर सम्मेलन के दौरान एआई पर एक संयकु्त कार्यबल का गठन किया गया। 
इस कार्यबल ने तनैाती और संभावित विस्तार के लिए एआई के पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रीय उपयोग के मामलो ंकी पहचान 
करने और उन्हें लागू करने; बायोबैंक की इमेजिगं के लिए सहयोग करने; और एक कनेक्टेड एआई रिसर्च इकोसिस्टम का निर्माण 
करने का प्रयास किया। 24 जून 2021 को भारत–यरूोपीय संघ एआई की पहली बठैक की अध्यक्षता नीति आयोग के वरिष्ठ 
सलाहकार एना रॉय और डीजी कनेक्ट के निदेशक लुसिला सिओली ने संयकु्त रूप से की।

जर्मनी

कृषि विज्ञान, सीमातं प्रौद्योगिकियो,ं जलवाय ु और सतत विकास लक्ष्यों  जैसे विभिन्न क्षेत्रों  में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक 
साझदेारी को बढ़ावा देने के लिए 23 नवंबर, 2021 को नीति आयोग और जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय 
(बीएमजेड) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

चीन

नीति आयोग–विकास अनसंुधान केन्द्र (डीआरसी) वार्ता : 15 मई 2015 को नीति आयोग तथा डीआरसी के बीच एमओय ूपर 
हस्‍ताक्षर किए गए जिसका उद्देश्य दोनो ंपक्षों  के बीच सर्वोत्‍तम प्रथाओ ंके आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए संयकु्‍त अनुसंधान 
और दौरो,ं कार्यशालाओ ंएवं सेमिनारो ं के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने से जडु़े मुद्दों  पर विचार विमर्श करने के लिए 
संवाद स्थापित करना है। अब तक पाचं संवाद का आयोजन हो चुका है तथा भारत में चीनी निवेश के लिए अवसरो ं की पहचान 
करने के लिए संयकु्त अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई ह।ै
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भारत–चीन सामरिक आर्थिक संवाद : दिसंबर 2010 में तत्कालीन योजना आयोग और राष्‍ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग 
(एनडीआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओय)ू पर हस्ताक्षर किए गए थ।े इस एमओय ूके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों  के बीच सहयोग 
की संभावनाओ ंका पता लगाने और चुनौतियो ं पर चर्चा करने के लिए भारत–चीन सामूहिक आर्थिक वार्ता (एसईडी) स्थापित की 
गई जो दोनो ं देशो ंकी आर्थिक प्रगति के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब तक, 6 एसईडी का आयोजन हो चुका ह।ै

डेनमार्क

भारत–डेनिश द्विपक्षीय हरित रणनीतिक साझदेारी के अगं के रूप में, अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और इनोवेशन सेंटर डेनमार्क  
(आईसीडीके) ने 'नेक्स्ट जेनरेशन वाटर एक्शन' के अगं के रूप में एक खुले इनोवेशन वॉटर चैलेंज की मेजबानी करने के लिए 
सहयोग किया ह,ै जो डेनमार्क  तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक अतंरराष्ट्रीय कार्यक्रम ह।ै

मई 2021 में नेक्स्ट जेनरेशन वाटर एक्शन के फ़ाइनल में, एआईएम और आईसीडीके ने 400 आवेदको ंमें से दस टीमो ंका चयन 
किया, जिसमें छात्रों  की छह और स्टार्ट-अप की चार टीमें शामिल थी।ं

सऊदी अरब

सऊदी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप

आर्थिक क्षेत्रों  पर रणनीतिक साझदेारी के क्षेत्रों  की पहचान करने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए नीति आयोग और सऊदी 
सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (एससीआईएसपी) को संबंधित देशो ं के नोडल विभागो ं के रूप में चिन्हित किया गया 
ह।ै भारत और एससीआईएसपी के बीच वरिष्ठ अधिकारियो ंकी दूसरी बठैक 8 अप्रैल, 2021 को हुई और इसकी अध्यक्षता नीति 
आयोग के सीईओ और एससीआईएसपी के सीईओ ने की। दोनो ं देश प्राथमिकता वाले क्षेत्रों  में निवेश योग्य परियोजनाओ ं की 
पहचान करने के लिए निरंतर चर्चा में हैं।

यएूसए

भारत–यएूसए सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी

इस सहयोग के तहत, नीति आयोग और यएूसएआईडी 'सतत विकास' स्तंभ का नेततृ्व करते हैं। कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियो,ं 
ऊर्जा डेटा प्रबंधन, और भारी उद्योगो ंका संक्रमण और विकार्बनीकरण जसेै क्षेत्रों  में काम किया गया ह।ै

भारत ऊर्जा मॉडलिगं फोरम

यएूसएआईडी और नीति आयोग ने 2 जुलाई 2020 को संयकु्त रूप से भारत ऊर्जा मॉडलिगं फोरम (आईईएमएफ) लाचं किया। 
इस फोरम का उद्देश्य मॉडलिगं और दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन के कार्यों में हितधारको ंको शामिल करना है। छह मॉडलिगं अध्ययनो ं
के विषयो ंऔर कार्यक्षेत्र को अतंिम रूप देने के लिए कई संचालन समिति और अतंर-मंत्रालयी बठैको ंका आयोजन किया गया ह।ै

सीओपी 26 की पंचामृत प्रतिबद्धताओ ंको पूरा करने के लिए, आईईएमएफ जलवाय ुऔर आर्थिक मॉडलिगं को शामिल करने के लिए 
अपनी गतिविधियो ंके दायरे का विस्तार कर रहा ह ैऔर भारत को जलवाय ुएवं ऊर्जा मॉडलिगं फोरम के रूप में विकसित कर रहा ह।ै

एजेंसियों के साथ सहयोग

एडोबी

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और एडोबी ने सभी अटल टिकरिंग लैब्स को एडोब क्रिएटिव क्लाउड और स्पार्क  सेवाओ ं की 
पेशकश की ह–ैअब तक 100 से अधिक स्कू लो ंने इनका उपयोग किया ह।ै इस पर सात राज्यों  में शिक्षक–प्रशिक्षण सत्र आयोजित 
किए गए हैं। मेंटर के लिए एडोबी क्रिएटिव एजुकेटर सत्र भी आयोजित किए गए हैं।
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ला फोडेंशन डसॉल्ट सिस्टम्स

ला फोडेंशन डसॉल्ट सिस्टम्स के सहयोग से एआईएम ने भारत में छात्र उद्यमिता कार्यक्रम की तीसरी श्रृंखला (एसईपी 3.0) शुरू की।

एसईपी 3.0 की थीम 'मेड इन 3डी: सीड द फ् यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम' ह,ै जिसकी अवधारणा 2017 में फ्रांस में पहले ला मेन आ 
ला पाटे फाउंडेशन और ला फोडेंशन डसॉल्ट सिस्टम्स यरूोप द्वारा तयैार की गई थी और शुरू किया गया था।

इस कार्यक्रम के अगं के रूप में, प्रत्येक एटीएल स्कू ल की एक टीम को अपने स्टार्ट-अप का निर्माण करने, 3डी प्रिंटिग का उपयोग 
करके अपने नवाचार को डिजाइन करने और प्रोटोटाइप बनाने, विपणन अभियान तयैार करने, उत्पाद मलू्य निर्धारण को परिभाषित 
करने और विस्तार रणनीति का निर्माण करने के लिए सीड फंडिगं आवंटित की जाएगी।

डेल

एआईएम ने एटीएल गेमिगं मॉड्यूल प्लेटफॉर्म का विकास करने में डेल के साथ सहयोग किया ह ै जिसने ट्रैक्शन प्राप्त किया ह ैऔर 
13,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हैं। अब तक 882 स्कू लो ं ने इसका प्रयोग किया ह ै और 5000 से अधिक छात्रों  और 
300 शिक्षको ंको इस पर प्रशिक्षण दिया गया ह।ै इस साझदेारी ने कौशल विकास और अवसंरचना सहायता आदि के प्रावधान में 
मदद की है।

डेल स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम के अगं के रूप में शीकोड्स भी चलाता ह।ै एटीएल मैराथन 2020 की शीर्ष 100 ऑल-गर्ल टीमें 
शीकोड्स प्रोग्राम कर रही हैं, जिसके तहत डेल के मेंटर्स उन्हें आवश्यक डिजिटल और सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं और साथ ही उनके 
प्रोटोटाइप को अगले चरण तक बढ़ाते हैं।

आईबीएम

एआईएम ने एटीएल शिक्षक और मेंटर प्रशिक्षण कार्यक्रमो ंके लिए आईबीएम के साथ सहयोग किया ह।ै आईबीएम पिछले डेढ़ वर्षों 
में 2200 से अधिक शिक्षको ंको प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक प्रणाली रहा ह।ै एआईएम ने एलएलएफ और अन्य कार्यान्वयन 
भागीदारो ं के साथ अनबॉक्स टिकरिंग का भी आयोजन किया ह,ै जो एक शिक्षक प्रशिक्षण सत्र ह।ै

आईबीएम ने स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम के संचालन के लिए एआईएम के साथ भी साझदेारी की ह।ै 2021 में, आईबीएम इंडिया ने 
23 स्कू लो ं के शीर्ष 200 एटीएल मैराथन विजेताओ ंमें से 66 नए इनोवेटर को इंटर्नशिप देने की पेशकश की।

अतंर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए)

नीति आयोग ने आईईए के सहयोग से निम्नलिखित गतिविधिया ंशुरू की हैं :

1.	 भारत में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण पर रिपोर्ट : 2018 में आयोजित राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओ ंके आधार पर 
और 2020 एवं 2021 के बीच महाराष्ट्र, गजुरात और कर्नाटक में कार्यशालाओ ंकी एक श्रृंखला के साथ-साथ अक्षय 
ऊर्जा एकीकरण के लिए भारत की कम कार्बन संक्रमण रणनीति पर ध्यान कें द्रित करते हुए। यह रिपोर्ट नवीकरणीय 
ऊर्जा के एकीकरण के लिए एक अतंरराष्ट्रीय ढाचंा प्रदान करती ह ैऔर विद्युत प्रणाली के लचीलेपन के समाधानो ंकी 
पूर्ण सूची पर प्रकाश डालती ह।ै

2.	 क्षमता निर्माण : बेहतर ऊर्जा डेटा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमो ं के लिए नीति आयोग और 
आईईए राज्यों  के साथ संयकु्त रूप से काम करते हैं।

आईएनक्यू

आईएनक्यू ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच स्टार्टअप और स्के लअप की मदद करने एवं समृद्ध करने के लिए चल रहे नवाचार एवं 
उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विनिमय कार्यक्रमो ंकी श्रृंखला को क्यूरेट करने में नीति आयोग को सुगमता प्रदान कर रहा ह ैऔर मदद 
कर रहा ह।ै आईएनक्यू ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सॉफ्ट लैंडिगं और स्टार्टअप इनोवेशन लाचं पैड के लिए कार्यक्रमो ं की 
स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की ह।ै
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एलर्इजीओ

एआईएम और एलर्इजीओ एजुकेशन ने 100 एटीएल को अपनाने और शिक्षक प्रशिक्षण सत्रों  के आयोजन के लिए सहयोग किया ह।ै

मोनशाट

एआईएम और मोनशाट का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो ंके संस्थागत बनुियादी 
ढाचें को मजबतू करने के लिए ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करना ह।ै मोनशाट 
के साथ सहयोग व्यापार के अवसरो ंपर सूचनाओ ंके आदान-प्रदान पर कें द्रित ह ैऔर 
नवाचार, इनक्यूबेशन और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता ह।ै

रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट

नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने 03 अगस्त, 2021 को 'टर्निंग अराउंड द 
पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर' नामक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट सुधारो ं का मार्ग प्रस्तुत 
करती ह ैजो इस क्षेत्र में नीति निर्माण में सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में देश 
के बिजली वितरण क्षेत्र को बदल सकते हैं।

यनूीसेफ

सामाजिक सुरक्षा योजनाओ ंपर नीति आयोग और यनूिसेफ का माइक्रोसिमलेुशन अध्ययन

नीति आयोग और यनूिसेफ देश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमो ं के माइक्रोसिमुलेशन के माध्यम से भारत के लिए एक एकीकृत 
सामाजिक सुरक्षा ढाचंा का निर्माण करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

इस संबंध में, संदर्भ और पद्धतिगत दृष्टिकोण से अध्ययन पर विशेषज्ञ और स्वतंत्र विचार प्रदान करने के लिए नीति आयोग के 
उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया।

अध्ययन के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सलाहकार (सामाजिक विकास प्रभाग) की अध्यक्षता में एक तकनीकी 
समूह का भी गठन किया गया।

19 जलुाई, 2021 को आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान और यनूिसेफ ने अध्ययन के दूसरे चरण पर वर्चुअल रूप में एक प्रस्तुति 
दी। अध्ययन के तीसरे चरण की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 30 सितंबर, 2021 को यनूिसेफ के साथ एक और बठैक हुई।

एआईएम–यनूिसेफ

एआईएम और यनूिसेफ ने छात्रों  और शिक्षको ं को कुशल बनाने और आशाजनक नवाचारो ं की पहचान करने और उन्हें बढ़ाने में 
सहयोग किया ह।ै अब तक, एआईएम और यनूिसेफ ने कई नवाचार कार्यक्रम और बटू कैं प जसेै कि गाधंीवादी चैलेंज, एटीएल यंग 
चैंपियंस और 100 दिवसीय टिकर फेस्ट  की मेजबानी की है।

यएूनडीपी

नीति आयोग और यएूनडीपी ने 11 अक्टूबर, 2021 को स्थायी शहरी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक हैंडबकु जारी किया। यह 
हैंडबकु भारत और अन्य एशियाई देशो ंके 18 केस स्टडी / सर्वोत्तम प्रथाओ ंका संग्रह ह।ै पसु्तक में संपूर्ण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 
सेवा श्रृंखला के महत्वपूर्ण पहलुओ ंको भी शामिल किया गया ह।ै यह पुस्तक शहरी स्थानीय निकायो ंऔर इस क्षेत्र में शामिल अन्य 
हितधारको ंको इस हैंडबकु के तहत शामिल सफल व्यवसाय और सेवा मॉडल से सीखने में सक्षम बनाएगी।
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सर्वोत्तम प्रथाओ ंऔर मॉडलो ं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग और यएूनडीपी ने क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं, 
एक मुम्बई में 22 नवम्बर, 2021 को और अन्य तिरूपति में 24 दिसंबर, 2021 को।

स्थायी शहरी प्लास्टिक प्रबंधन पर हैंडबकु का विमोचन

वीज़ा

एआईएम और वीज़ा ने स्टार्ट-अप को मेंटरशिप और समर्थन प्रदान करने के लिए सहयोग किया ह।ै वीज़ा ने क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 
उभरते रुझानो ंऔर उत्पादो ंको उजागर करने के लिए एआईएम के स्टार्ट-अप के लिए एक फिनटेक कार्यशाला और एक फिनटेक 
रोड शो आयोजित करने की योजना बनाई है। यह रणनीतिक हित के क्षेत्रों  पर संयकु्त रूप से काम करने के लिए भारत सरकार के 
लिए प्रमुख फिनटेक हितधारको ं के साथ वर्चुअल गोलमेज बठैको ंका भी आयोजन करता ह।ै

विश्व बैंक

तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत, विश्व बैंक बटैरी की मागं के मूल्यांकन पर रिपोर्ट तयैार करने में नीति आयोग की सहायता 
कर रहा ह।ै इस रिपोर्ट में (i) ऊर्जा भंडारण मागं के लिए ग्रिड स्तरीय नीति और विनियम ढाचें की तयैारी पर एक अध्ययन (ii) 
आईएसटीएस (अतंर-राज्यीय पारेषण प्रणाली) के स्तर पर एक मागं अध्ययन, और (iii) ऊर्जा भंडारण की आवश्यकताओ ंके लिए 
वितरण स्तर (राज्यों  में) पर दूसरा मागं अध्ययन, शामिल होगंे। अतंिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही ह।ै

विश्व खाद्य कार्यक्रम

भारत में जलवाय ुलचीलापन और खाद्य सुरक्षा को मजबतू करने की दिशा में काम करने के लिए 20 दिसंबर, 2021 को विश्व खाद्य 
कार्यक्रम और नीति आयोग के बीच एक आशय विवरण पर हस्ताक्षर किए गए।

अगले तीन वर्षों में, दोनो ं संगठन बाजरे को मुख्यधारा में लाने के लिए अच्छी प्रथाओ ं का दस्तावेजीकरण करेंगे; राज्य सरकारो,ं 
भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, और अन्य को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे; संबद्ध मंत्रालयो,ं संबंधित राज्य विभागो,ं शैक्षणिक 
संस्थानो ंऔर अन्य के लिए राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करेंगे; और विभिन्न ज्ञान प्लेटफार्मों के माध्यम से भारत की विशेषज्ञता का 
लाभ उठाएंगे।
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ऑनलाइन विवाद समाधान
कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप समाज का एक बड़ा वर्ग न्याय तक समय पर 
पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ रहा। महामारी ने विवादो ंकी भरमार को भी बढ़ावा दिया 
जिसने पहले से ही लंबी अदालती प्रक्रियाओ ंपर और बोझ डाल दिया। भारत सरकार 
के प्रमुख नीति थिकं टैंक के रूप में नीति आयोग ने उन लोगो ं को किफायती, प्रभावी 
और समय पर न्याय दिलाने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग 
करने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल की, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।

ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) में अदालतो ं के बोझ को कम करने और कई 
श्रेणियो ंके मामलो ंको कुशलतापूर्वक हल करने में मदद करने की क्षमता ह।ै इसे ई-लोक 
अदालतो ंके माध्यम से अदालत से जडु़े वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) कें द्रों  में 
प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से न्यायपालिका की मदद करने के लिए भी एकीकृत 
किया जा सकता है, और आतंरिक विवादो ंको हल करने के लिए सरकारी विभागो ं के 
भीतर भी शुरू किया जा सकता ह।ै

तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवतृ्त) एके सीकरी की अध्यक्षता में 2020 में नीति आयोग द्वारा कोविड संकट के 
पीक के दौरान ओडीआर पर एक समिति का गठन किया गया। समिति के घटक सदस्यों  में नीति आयोग के सीईओ; विधायी कार्य 
विभाग के सचिव; न्याय विभाग के सचिव; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव; उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव; 
उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव और कॉर्पोर�ेट कार्य विभाग के सचिव शामिल थ।े

नतीजतन, नीति आयोग ने विवाद से बचने, रोकथाम और समाधान को ऑनलाइन करने के लिए नवंबर 2021 में 'भारत के लिए 
ओडीआर नीति योजना' रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशो ं को लागू करके भारत प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय तक 
प्रभावी पहुंच के लिए ओडीआर के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने में विश्व में अग्रणी बन सकता ह।ै

रिपोर्ट भारत में ओडीआर ढाचें को अपनाने में चुनौतियो ं से निपटने के लिए तीन स्तरो ंपर उपायो ंकी सिफारिश करती ह।ै

यह रिपोर्ट बड़े पैमाने पर ओडीआर लागू करने में भारत को वैश्विक लीडर बनाने की दीर्घकालिक योजना के लिए शुरुआती बिदं ु
के रूप में कार्य करती है। यह इस संबंध में रोड मैप निर्धारित करती ह ै कि विवाद से बचने, रोकथाम और जब लागू हो जाए, तो 
समाधान के लिए ओडीआर को पहले संपर्क  के बिदं ु के रूप में कैसे बढ़ाया जा सकता ह।ै
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राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान
राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निलर्ड), जो नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान ह,ै श्रम और विकास 
के क्षेत्र में उत्कृष्ट ता के कें द्र के रूप में विकसित हुआ ह ैऔर वर्षों से दनुिया भर में अपनी पहचान प्राप्त की है।

निलर्ड के प्राथमिक उद्देश्यों  में अनुसंधान, परामर्श, शिक्षा और प्रशिक्षण, और निगरानी एवं मूल्यांकन शामिल हैं। विकास के क्षेत्र में 
विभिन्न मुद्दे कें द्रीय फोकस बन गए हैं जिनकी पृष्ठभमूि में समावेशी विकास और कल्याण पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाता है।

महापरिषद की बठैक
24 नवंबर, 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में निलर्ड की महापरिषद की 52वी ंबठैक आयोजित की गई। बठैक 
में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के प्रतिनिधियो ं ने भाग लिया। निर्लड के 
महानिदेशक ने परिषद के सदस्यों  को 2021-22 में संस्थान द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया :

1.	 निलर्ड ने 3 करोड़ रुपये के आतंरिक राजस्व का सृजन करते हुए 15 शोध / मूल्यांकन अध्ययन पूरे किए हैं तथा 
इसके साथ ही नए अध्ययनो ंकी शुरुआत की ह ै/ चल रहे अध्ययनो ंको जारी रखा ह ै जिससे 1.28 करोड़ रुपये का 
राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद ह।ै

2.	 संस्थान ने विदेश मंत्रालय की ई-आईटीईसी योजना के तहत ऑनलाइन अतंरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के 
प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं।

महापरिषद की 52वी ंबठैक के दौरान कार्यवाही
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कार्यकारी परिषद की बठैक

कार्यकारी परिषद की 101वी ंबठैक के दौरान कार्यवाही

निलर्ड की कार्यकारी परिषद की 101वी ं और 102वी ं बठैकें  क्रमशः 27 जलुाई और 27 अक्टूबर 2021 को नीति आयोग के 
सीईओ की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।

वार्षिक रिपोर्ट
माननीय मंत्री राव इंद्रजीत सिहं ने 20 दिसंबर 2021 को लोक सभा में और 21 दिसंबर 2021 को राज्य सभा में निलर्ड की वार्षिक 
रिपोर्ट, 2020-21 और वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा, 2020-21, जो महापरिषद द्वारा अनुमोदित है, प्रस्तुत किए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम
2021-22 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

	$ अनुसंधान पद्धति और अनुसंधान में अर्थमिति के अनुप्रयोग पर दो सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 अगस्त 
से 3 सितंबर 2021 के बीच आयोजित किया गया जो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित 
किया गया था। कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानो ं के 30 प्रतिभागियो ंने भाग लिया।

	$ ई-आईटीईसी योजना के तहत 6 से 17 सितंबर 2021 तक निगरानी और मूल्यांकन पर एक दस दिवसीय अतंर्राष्ट्रीय 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 16 देशो ं के 50 प्रतिभागियो ंने भाग लिया था।

	$ 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2021 तक जनशक्ति सूचना प्रणाली पर एक और दस दिवसीय अतंर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित किया गया तथा यह भी ई-आईटीईसी योजना के तहत था। इस कार्यक्रम में 12 देशो ं के 28 प्रतिभागियो ं
ने भाग लिया था।

संस्थान ने असम औद्योगिक विकास निगम, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग 
को प्रशिक्षण कार्यक्रमो ं के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं।
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अनुसंधान अध्ययन
1.	 दीनदयाल विकलागं पुनर्वास और जिला विकलागंता पुनर्वास कें द्र नामक 

योजनाओ ं का मूल्यांकन करने के लिए दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग 
(डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा एक अध्ययन प्रायोजित किया गया था। अध्ययन 
ने नौ मॉडल परियोजनाओ ं का आकलन किया, जसेै कि स्कू ल-पूर्व और 
शुरुआती हस्तक्षेप और प्रशिक्षण, और विकलागं बच्चों  के लिए विशेष स्कू ल, 
आदि।

2.	 पहल के परिणाम और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए स्टेट स्पाइनल 
इंजरी सेंटर (एसएसआईसी) योजना पर डीईपीडब्ल ्यूडी द्वारा एक अध्ययन 
प्रायोजित किया गया था।

3.	 �भारत में विकलागंता समावेशी 
किसान उत्पादक संगठनो ं का 
मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया गया जो सीबीएम ट्रस्ट द्वारा 
प्रायोजित था। अध्ययन ने इन संगठनो ंकी आर्थिक स्थिरता को समझने; कृषि 
पद्धतियो ंऔर आय पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने; विकलागं किसानो ं
के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करने; 
और इस मॉडल की सोपानीयता और व्यापक रूप से अपनाने की गुंजाइश 
की जाचं करने की कोशिश की।

4.	 �कौशल विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों  में कौशल विकास की अवसंरचना 
को बढ़ाने पर एक अध्ययन प्रायोजित किया, ताकि निष्पादन, लक्ष्यों  की 
उपलब्धि, सेवाओ ं की गुणवत्ता और वितरण और क्षेत्र के समग्र कौशल 
विकास के संदर्भ में इसकी प्रभावशीलता की जाचं की जा सके।

5.	 डीईपीडब्ल्यूडी ने भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर योजना के लिए सहायता के तृतीय पक्ष मूल्यांकन को प्रायोजित किया 
ताकि इसके परिणाम और प्रभाव का आकलन किया जा सके।

6.	 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की एक समकक्ष समीक्षा 
संस्थान द्वारा ही शुरू की गई। समीक्षा में यह आकलन करने की कोशिश 
की गई कि क्या आईआईपीए ने उन उद्देश्यों  को प्राप्त किया ह ैजिनके लिए 
इसे स्थापित किया गया था और यदि इसी तरह के कार्य अन्य संगठनो ंद्वारा 
भी किए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में, क्या संगठन के विलय या समापन 
की गुंजाइश ह।ै

7.	 शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट का ततृीय पक्ष मूल्यांकन संस्थान द्वारा ही 
शुरू किया गया। इस अध्ययन का समग्र उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि 
क्या संस्थान ने अपने मूल उद्देश्यों  को सफलतापरू्वक पूरा किया ह ैऔर साथ 
ही इसका उद्देश्य संस्थान की समग्र भौतिक, वित्तीय और मानव संसाधन 
प्रगति का आकलन करना था।

8.	 निलर्ड ने वर्तमान में प्रवासी श्रमिको ंके लिए कल्याणकारी पहलो ंके कार्यान्वयन से सीखने के सबक पर एक अध्ययन 
शुरू किया ह ै जो नीति आयोग द्वारा सौपंा गया ह।ै रबर बोर्ड और कॉफी बोर्ड के मूल्यांकन पर एक और अध्ययन 
किया जा रहा है जो डीएमईओ द्वारा प्रायोजित किया गया ह।ै
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अटल नवोन म्ेष 
मिशन

प्रस्‍तावना
अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) देश में नवाचार 
और उद्यमशीलता की संस्कृति  को बढ़ावा देने के लिए 
भारत सरकार की प्रमुख पहल ह।ै इसकी स्थापना 
2016 में हुई थी। एआईएम ने स्कू ली बच्चों  के 
बीच समस्या सुलझाने वाली अभिनव मानसिकता का 
पोषण करने और विश्वविद्यालयो,ं अनुसंधान संस्थानो,ं 
निजी क्षेत्र और एमएसएमई में उद्यमशीलता का 
एक इकोसिस्‍टम बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण 
अपनाया ह।ै

एआईएम की सभी पहलो ं
की वर्तमान में निगरानी 
की जा रही ह ैऔर इसे समयोचित 
एमआईएस प्रणाली का उपयोग करके और 
गतिशील डैशबोर्ड के माध्यम से व्यवस्थित 
रूप से प्रबंधित किया जा रहा ह।ै निरंतर 
सुधार सुनिश्चित करने के लिए, एआईएम के 
अपने कार्यक्रमो ंकी नियमित रूप से तृतीय-पक्ष 
एजेंसियो ंद्वारा समीक्षा की जाती ह।ै 
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अटल टिकंरिगं लबै
अटल टिकरिंग लैब (एटीएल) हाई स्कू ल के छात्रों  ंमें नवाचारी सोच को बढ़ावा देने के लिए एआईएम की एक प्रमुख पहल है।

एटीएल छात्रों  को परंपरा से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों  को डिजाइन के बारे में चितंन, 
समालोचनात्मक चितंन, संगणनात्मक चितंन और डिजिटल निर्माण जसेै कौशलो ं से लैस करने के लिए अभिकल्पित किया गया ह।ै

एटीएल योजना के तहत अटल टिकरिंग लैब की स्थापना के लिए चयनित स्कू लो ं को 20 लाख रुपये तक का सहायता अनुदान 
प्रदान किया जाता ह।ै

चयन करना
दिसंबर 2021 तक, सरकारी और निजी दोनो ंस्कू लो ंमें 9550 एटीएल मंजरू किए गए हैं, जिसमें 99 आकाकं्षी जिलो ंसहित सभी 
जिलो ंमें से 90 प्रतिशत से अधिक जिले शामिल हैं।

स्थापित करना
एआईएम ने अपने सहयोगियो ंके साथ 'अनबॉक्स टिकरिंग' जसेै कई शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अब तक 3800 
से अधिक शिक्षको ंको प्रशिक्षण दिया गया ह।ै ऐप विकास, एटीएल गेम विकास, नवाचार में नैतिकता और नेततृ्व, डिजाइन के बारे 
में चितंन आदि पर शिक्षको ं के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए हैं।

सक्षम बनाना
2021-22 में, छात्रों  के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी पर कई नए ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किए गए, जिनमें एटीएल आर्टिफिशियल 
इंटेलिजेंस मॉड्यूल, एटीएल गेमिगं मॉड्यूल, एटीएल कोलाबकैड मॉड्यूल, एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल और एटीएल पायथॉन लर्निंग 
मॉड्यूल शामिल हैं। छात्रों  और शिक्षको ंके लिए 100 से अधिक वेबिनार आयोजित किए गए, और 10,000 से अधिक छात्रों  और 
3500 शिक्षको ं को काम में लगाया गया। एआईएम ने एटीएल मैराथन, एटीएल टिकरप्रेन्योर, एटीएल स्पेस चैलेंज और एटीएल 
कम् युनिटी डे जसैी अपनी प्रमुख प्रतियोगिताओ ंऔर कार्यक्रमो ंको भी जारी रखा।

प्रशंसा करना
एआईएम वॉल ऑफ फ़े म, परिवर्तन के अनुकरणीय शिक्षक, माह के एटीएल, छात्र नवाचार कार्यक्रम, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 
(एसईपी) जसेै कई प्लेटफार्मों और पहलो ंके माध्यम से सभी छात्रों , शिक्षको ंऔर मेंटर को उनके प्रयासो ंऔर अच्छे काम के लिए 
पहचान प्रदान करता है और प्रोत्साहित करता ह।ै
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मेंटर इंडिया
विभिन्न हितधारको ंके साथ निर्मित मजबतू भागीदारी एटीएल पहल के लिए महत्वपूर्ण ह।ै संधारणीय संस्‍थानिक रूपरेखाएं जो विभिन्न 
साझदेारो ंकी क्षमता, संसाधनो,ं तकनीकी ज्ञान पर आधारित हैं, कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने की कंुजी हैं। इसके अलावा, 
चंूकि संकल्पना के रूप में टिकरिंग हमारे देश में अभी भी एक नई संकल्‍पना ह,ै इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट 
जगत, शैक्षिक संस्‍थाओ,ं उच्‍च शिक्षा संस्‍थाओ,ं सरकार आदि के मेंटरो ंद्वारा निरंतर सहयोग की आवश्यकता ह।ै यह देखते हुए कि 
एटीएल गैर निर्देशात्‍मक प्रकृति का है, मेंटरो ं से अनुदेशक बनने की बजाय एनेबलर बनने की अपेक्षा ह।ै तकनीकी ज्ञान, नवोन्‍मेष 
एवं डिजाइन, व्‍यवसाय एवं उद्यमिता आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मेंटरो ंद्वारा योगदान दिया जा सकता ह।ै

2021-22 में, एआईएम ने 5179 मेंटरो ंऔर परिवर्तन के 90 क्षेत्रीय मेंटरो ं के साथ काम किया।

साझदेार इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करके और अन्य कार्यक्रमो ं का आयोजन करके छात्रों  के तकनीकी क्षितिज का विस्तार करने 
में भी सहायता करते हैं।

इस वर्ष, एआईएम ने मेंटर राउंडटेबल का आयोजन किया, जो शीर्ष मेंटरो ं को पहचान प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम 
ह ैऔर परिवर्तन के मेंटरो ंद्वारा किए गए असाधारण कार्यों को साझा करने और प्रशंसा करने के लिए जेम पुस्तक प्रकाशित की।

अटल इंक्‍यूबेशन सेंटर
अटल इंक्‍यूबशेन सेंटर (एआईसी) का उद्देश्‍य भारत में स्टार्टअप एवं उद्यमियो ं के लिए सहायक ईकोसिस्टम का निर्माण करते हुए 
उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना ह।ै एआईएम को विश्‍व स्‍तरीय इंक्‍यूबटेर की स्‍थापना करने और उनकी सहायता करने का 
कार्य सौपंा गया ह।ै

इस पहल के तहत, एआईएम 59 ग्रीनफील्ड एआईसी और नौ स्थापित इनक्यूबशेन सेंटर (ईआईसी) का समर्थन करता ह।ै

अब तक का सफर
2021-22 में उन्नीस अनुवर्ती किश्तों  को प्रोसेस किया गया ह ै जिनका कुल परिव्यय 38.05 करोड़ रुपये ह।ै

स्टार्टअप ईकोसिस्टम में उत्पन्न प्रभाव

विश्व स्तरीय इनक्यूबेशन इकोसिस्टम का निर्माण करना
अपने एआईसी और ईआईसी को विश्व स्तरीय इनक्यूबेटर बनाने के लिए, एआईएम एक संरचित दृष्टिकोण अपनाता ह।ै
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रियल टाइम निगरानी
एआईएम ने ऑनलाइन डैशबोर्ड का प्रयोग करके अपने इनक्यूबेटरो ं के निष्‍पादन का मूल्यांकन करने के लिए अपने डेटा और 
केपीआई द्वारा संचालित दृष्टिकोण को मजबतू करना जारी रखा ह।ै यह डैशबोर्ड 10 से अधिक महत्वपूर्ण मापदंडो ंको कैप्चर करता 
ह,ै जिससे एआईएम को समयबद्ध ढंग से सुधारात्मक कदम उठाने और एआईसी / ईआईसी की सहायता करने में मदद मिलती ह।ै

क्षमता निर्माण
एआईएम टूल किट के साथ उनकी सहायता करने के लिए ईआईसी की कोर टीमो ंके साथ नियमित क्षमता निर्माण कार्यशालाओ ंका 
आयोजन करता ह।ै ये कार्यशालाएं उद्योग जगत के अग्रणी विचारको ंऔर विशेषज्ञों  द्वारा संचालित की जाती हैं। वे नई परियोजनाओ ं
पर विचार करने और सहयोग करने के लिए एक मंच भी प्रस्तुत करती हैं।

एआईएम एक साप्ताहिक ज्ञान साझाकरण सत्र भी चलाता ह ैजहा ं इनक्यूबटेर के सीईओ / प्रबंधको ंऔर मेंटरो ं के साथ विशेषज्ञों  
और थॉट लीडर्स अपने अनुभव साझा करते हैं। 2021-22 में, एआईएम ने कई विषयो ं को कवर करते हुए 40 से अधिक सत्र 
आयोजित किए।

अतंर को पाटना
छात्रों  की सर्वश्रेष्ठ टीमो ंको उद्यमशीलता की अपनी यात्रा में तेजी लाने का अवसर प्रदान करने के लिए एआईएम पिछले तीन वर्षों 
से अटल टिकरिंग मैराथन चला रहा ह।ै

पिछले दो वर्षों में स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम (एसआईपी) की सफलता के बाद, एआईएम ने 2021-22 में एसआईपी 3.0 लॉन्च 
किया। एसआईपी के तहत, एटीएल मैराथन की शीर्ष 100 टीमें एक कार्यसाधक प्रोटोटाइप बनाने के लिए एआईसी के साथ तीन 
महीने तक काम करती हैं।

सामरिक सहयोग और साझेदारियां
एआईएम ने मेंटरशिप और स्के ल-अप के माध्यम से अपने स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन के 
साथ भागीदारी की है। एआईएम ने किसी लागत के बगैर मैटलैब / सिमुलिकं के लाइसेंस के लिए मैथवर्क्स के साथ भी भागीदारी 
की ह ैताकि स्टार्टअप्स के उत्पादो ंको अवधारणा से लेकर उत्पादन चरण तक बढ़ाया जा सके।

एआईएम ने गिवफंड्स सोशल वेंचर्स के साथ भागीदारी की ह,ै जो भारत में छोटे से लेकर मध्यम आकार के सामाजिक उद्यमो ंका 
समर्थन करने वाला एक प्रभाव निवेश संगठन ह,ै ताकि कम लागत वाली ऋण निधि के रूप में विकास या कार्यशील पूंजी तक पहुंच 
प्राप्त की जा सके। एआईएम,अमेजन और उलनसेप्ट ने भी सर्वोत्तम संसाधनो,ं विशेषज्ञता और वित्त पोषण के साथ न्यूनतम व्यवहार्य 
उत्पाद चरण के पहले और इसके बाद एड-टेक स्टार्टअप की मदद करने के लिए हाथ मिलाया ह।ै

अब तक की सफलता की कहानियां
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अटल सामुदायिक नवोन म्ेष कें द्र
अटल सामुदायिक नवोन्मेष कें द्र (एसीआईसी) नवीन समाधानो ं
के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों  को प्राप्त करने की दिशा में 
नवाचारो ंको प्रेरित करने का एक साधन है।

एसीआईसी निम्नलिखित के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित 
नवाचारो ंके लाभ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने का प्रयास 
करते हैं :

1.	 संचालन की सुविधाओ ं के लिए उपयकु्त 
अवसंरचना;

2.	 2.5 करोड़ रुपये के एआईएम अनुदान सहायता 
कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता, बशर्ते 
तलुनीय योगदान की पेशकश की जाती है;

3.	 ज्ञान और क्षमता संबधी सहायता (प्रशिक्षण और 
कार्यशालाएं, विस्तृत संचालन मैनुअल, तथा नेटवर्किंग कनेक्शन); और

4.	 यवुा कें द्रित सामुदायिक नवोन्मेषक फेलोशिप।

नियोजित हस्तक्षेप

सामदुायिक नवोन्मेषक फेलोशिप

साल भर चलने वाले सामुदायिक नवोन्मेषक फेलोशिप (सीआईएफ) कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान के निर्माण में सुगमता प्रदान करना 
और इच्छु क नवोन्मेषको ंको बनुियादी ढाचंा और वित्तीय सहायता प्रदान करना ह।ै

सीआईएफ की िवशेषताएं

�ान

िडिजटल ल�नग �टेफॉम� पर 

ूरेट की गई साम�ी

म�टरिशप

�ावसाियक कौशल और 
��ेगत िवशेष�ता का िनमा�ण 

करने के िलए म�टरिशप

�ानीय िम�

�ानीय साझदेार की मदद से 
जमीनी, सामुदाियक आउटरीच 
सहायता के िलए �ानीय िम�

अवसंरचना

मेजबान सं�ा के संपूण� बिुनयादी ढाचें तक 
प�ंच

िव� पोषण

मील प�र आधािरत फंिडगं और िपिचगं के 
अवसर

समावेशन

नवाचार पािरि�ितकी तं� तक समान प�ंच 
को ¡ो¢ािहत करने के िलए सकारा£क 
कार�वाई और संवदेीकरण काय�शालाएं
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डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म

उ�िमता, नवाचार, एसडीजी और 21वी ंसदी के कौशल के इद�िगद� िविभ� िवषयो ंपर 
­ूरेटेड पा��मो,ं काय�शालाओ ंऔर काय��मो ंके िलए वन �ॉप �टेफॉम�

सीख, समाधान, सव��म �थाओ ंऔर �ाउड सो�सग नवाचारो ंको साझा करने के 
िलए समुदाय

म�टस�, फंडस� और अ� �मुख �येस� के िलए �वहाय� �ाट�-अप समाधान 
से जुड़ाव

डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) यवुाओ ंके नेततृ्व वाले नवाचार और सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रासंगिक विषयगत क्षेत्रों  पर 
ज्ञान साझा करने के लिए एक इंटरफेस ह।ै इसका उद्देश्य अनुभव के आधार पर ज्ञान साझा करने और ऑनलाइन सहयोग को सुगम 
बनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के एनेबलर्स और प्रैक्टिशनर्स को एक मंच पर लाना ह।ै

मुख्य हाइलाइट्स
1.	 अपने-अपने क्षेत्रों  में एक एसीआईसी स्थापित करने के लिए पहले समूह में उन्नीस आवेदको ंको छाटंा गया है।

2.	 10 राज्यों  में बारह एसीआईसी चालू किए गए हैं, तथा आठ अनुपालन जाचं के दौर से गुजर रहे हैं।

3.	 दूसरे समूह के लिए 2500 से अधिक पंजीकरण किए गए थ।े

4.	 दूसरे समूह से छाटें गए अड़तालीस आवेदको ंका स्क्रीनिगं सह चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

5.	 एआईएम 2022 के अतं तक 50 से अधिक एसीआईसी स्थापित करना चाहता है।

क्र. सं. प्रचालनात्मक शैक्षिक मेजबान संस्था / संगठन का नाम क्षेत्र

1 बीएमएल मुं जाल विश्वविद्यालय गुड़गावं, हरियाणा

2 चैतन्य भारती प्रौद्योगिकी संस्थान रंगा रेड्डी, तेलंगाना

3 चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज मोहाली, पंजाब

4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कू ल ऑफ माइन्स), धनबाद धनबाद, झारखंड

5 कलासलिगंम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजकेुशन विरुधनगर, तमिलनाडु

6 कोनेरू लक्ष्मैया एजकेुशन फाउंडेशन गुं टूर, आधं्र प्रदेश

7 मेरठ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ मेरठ, उत्तर प्रदेश

8 विवेकानंद ग्लोबल यनूिवर्सिटी (बगरिया एजकेुशन ट्रस्ट की एक इकाई) जयपुर, राजस्थान

9 जीआईईटी विश्वविद्यालय रायगडा, ओडिशा

10 मार एप्रैम कॉलेज कन्याकुमारी, तमिलनाडु

11 आदिशंकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नेल्लोर, आधं्र प्रदेश

12 जागृति सेवा संस्थान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
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परिचालित एसीआईसी से

अब तक पूरे भारत में परिचालित 
एसीआईसी को कुल 6.95 करोड़ 
रुपये का संवितरण किया जा चुका है

55 से अधिक स्टार्टअप की 
मदद की गई है, जिनमें से 
10 महिलाओ ंके/आर्थिक रूप 
से कमजोर वर्ग के नेततृ्व में हैं

आउटरीच और धन जुटाने 
के लिए 122 से अधिक 
कार्यक्रम आयोजित किए 
गए हैं

कॉरपोरेटस् के साथ-साथ 
शिक्षण संस्थाओ ंके साथ 
22 साझदेारिया ंस्थापित की 
गई हैं।

एसीआईसी विशिष्ट कार्यक्रम
18 सितंबर 2021 को विवेकानंद ग्लोबल यनूिवर्सिटी फाउंडेशन, जयपुर में पहला एसीआईसी शुरू किया गया।

ज्ञान एवं क्षमता निर्माण
ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए, अप्रैल 2020 से अब तक 35 से अधिक ज्ञान सत्र आयोजित किए 
जा चुके हैं।

यवुाओ ं की आधारभूत साक्षरता और क्षमता बढ़ाने के लिए, 'प्रशिक्षको'ं के प्रशिक्षण के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन 
किया गया जो एसीआईसी द्वारा समर्थित यवुा नवोन्मेषको ं / साथियो ंको ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।

पीएफएमएस और उपयोग प्रमाण पत्र प्रशिक्षण
परिचालित एसीआईसी के लिए पीएफएमएस पोर्टल और उपयोग प्रमाण पत्र तयैार करने पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया 
गया ताकि उन्हें यह समझने में मदद मिल सके कि ब्याज वाले विवरण, किश्त विभाजन आदि कैसे जमा करना चाहिए।

एमएंडई डशैबोर्ड
एसीआईसी के फीडबकै को सक्षम करते हुए उनकी प्रगति को ट्रैक करने और मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन 
डैशबोर्ड तैयार किया गया ह।ै

फ्राइड े फ़ोरम
एसीआईसी और एआईसी के साथ मिलकर एआईएम 'फ्राइडे फ़ोरम' का आयोजन करता ह ैजो साप्ताहिक वेबिनार की एक श्रृंखला 
ह।ै आज तक, नवाचार और उद्यमिता में मुख्य दक्षताओ ंऔर विशेषज्ञता के निर्माण के लिए 21 फ्राइडे फ़ोरम आयोजित किए गए हैं।

अटल न्यू इंडिया चलैेंज
अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों  में 
उन्नत प्रौद्योगिकियो ंपर आधारित नवाचारो ंका चयन, समर्थन और पोषण करने की दिशा में एक पहल ह।ै इसके तहत ऐसी बाधाओ ं
को दूर किया जाता ह ैजिसके कारण नवोन्मेषक प्रयोग, परीक्षण और बाजार निर्माण के लिए संसाधनो ंतक पहुंच पाने में असमर्थ हैं।

फार्मेट
एएनआईसी खुले इनोवेशन चैलेंज फॉर्मेट का अनुसरण करता ह।ै

प्राप्त आवेदन तीन दौर के मूल्यांकन से गुजरते हैं, जिसमें तकनीकी स्क्रीनिगं और चयन समिति के समक्ष छाटें गए आवेदको ंद्वारा 
व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतिया ंशामिल हैं।
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विजेताओ ंको 1 करोड़ रुपये तक की किश्त आधारित अनुदान सहायता और एआईएम के नवाचार नेटवर्क  के माध्यम से सहायता 
प्रदान की जाती ह।ै

24 चुनौती क्षेत्रों  में पाचं मंत्रालयो ं के साथ साझदेारी में एएनआईसी का पहला समूह शुरू किया गया था।

चयन और अनुदान सहायता
यह अनुदान गहन प्रौद्योगिकी उत्पादो ं के उत्पाद विकास और शुरुआती चरण के व्यावसायीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये तक के 
वित्त पोषण को आवश्यक बनाता ह।ै प्रत्येक अनुवर्ती किश्त कार्यक्रम के स्थापित एसओपी के साथ-साथ लक्ष्यों  और डिलिवरेबल्स 
की उपलब्धि और बजट के अनुपालन पर निर्भर ह।ै प्रोटोटाइप को व्यावसायीकरण के चरण में ले जाने के उद्देश्य से सहायता 12 
से 18 महीनो ंकी अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

एआईएम से अंतिम सहायता अनुदान और संबद्ध सहायता के लिए कुल 30 परियोजनाओ ंको मंजरूी प्रदान की गई थी।

2021 में, कुल 22.85 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था। अनुदानग्राहियो ंको 6.85 करोड़ रुपये की पहली 
किश्त, जो कुल राशि का 30 प्रतिशत ह,ै संवितरित की जा चुकी ह।ै वित्त वर्ष 2021 में, दूसरी किश्त के संवितरण के लिए अनुपालन 
जाचं और लक्ष्यों और डिलिवरेबल्स की समीक्षा की जा रही ह।ै अब तक, केव ल एक स्टार्ट-अप ने दूसरी किश्त के संवितरण के 
लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की ह।ै

लघु उद्यमों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार—अटल न्यू 
इंडिया चलैेंज
आत्‍मनिर्भर भारत एराइज–अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम अनुसंधान, नवोन्‍मेष को प्रेरित करने तथा सेक्टोरल समस्याओ ं के 
नवोन्मेषी समाधानो ंको सुगम बनाने के लिए कें द्रीय मंत्रालयो ंएवं संबद्ध उद्योगो ंके साथ सक्रियता से सहयोग करने का प्रयास करता ह।ै

इसका उद्देश्य नवोन्मेषी उत्‍पादो ं एवं समाधानो ं की एक निरंतर धारा भी प्रदान करना ह ै जिसके लिए केन्‍द्रीय मंत्रालय / विभाग 
संभावित प्रथम क्रे ता बन सकत ेहैं।

एआईएम ने अब तक पाचं मंत्रालयो ं / विभागो ं के साथ 15 महत्वपूर्ण चुनौती विवरणो ंकी पहचान की ह।ै

एराइज–एएनआईसी को 900 से अधिक पंजीकरण और 175 परू्ण आवेदनो ंके साथ जबरदस्त रिस्पांस मिली ह।ै 13 चुनौती क्षेत्रों  के 
लिए लगभग 65 आवेदनो ंको शॉर्टलिस्ट किया गया था। एआईएम से अंतिम सहायता अनुदान और संबद्ध सहायता के लिए पच्चीस 
परियोजनाओ ंको मंजरूी प्रदान की गई थी। 2021 में, 18 शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदको ंको अपने प्रोटोटाइप विकसित करने के 
लिए अनुदान सहायता प्रदान की गई; जिनमें से सात उचित अध्यवसाय की अपनी आवश्यकताओ ंको पूरा करने की प्रक्रिया में हैं।

एआईएम ने विभिन्न क्षेत्रों  में किए जा रहे नवाचारो ंऔर पहलो ंको पहचानने तथा आत्मानिर्भर भारत एराइज–एएनआईसी में आवेदन 
करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों  के सहयोग से कई वेबिनार भी आयोजित 
किए हैं।

भारत–ऑस्ट्रेलिया वतृ्तीय अर्थव्यवस्था (आई-एसीई) हैकाथॉन
आई-एसीई का विचार भारत और ऑस्ट्रेलिया में वतृ्तीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नवाचारी तकनीको ंऔर उपायो ंका पता 
लगाने के लिए 4 जून 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच एक वर्चुअल 
शिखर सम्मेलन के दौरान उत्पन्न हुआ।

दोनो ं देशो ं से 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। एक अद्वितीय द्विपक्षीय हकैाथॉन के लिए आठ आवेदनो ंका चयन किया गया, 
जिसमें दोनो ं देशो ं के छात्रों  और स्टार्ट-अप ने निम्नलिखित क्षेत्रों  में एक साथ काम किया :
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1.	 पैकेजिगं में नवाचार : पैकेजिगं के कचरे को कम करना
2.	 खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार : कचरे से बचना
3.	 प्लास्टिक कचरे में कमी के अवसर पैदा करना
4.	 महत्वपूर्ण ऊर्जा धातओु ंऔर ई-कचरे का पुनर्चक्रण

उन्नीस छात्रों  और 20 स्टार्ट-अप को शॉर्टलिस्ट किया गया; उन्हों ने एक इंडो-ऑस्ट्रेलियाई जूरी के सामने प्रस्तुति दी। चार छात्र 
विजेताओ ंऔर चार स्टार्ट-अप विजेताओ,ं प्रत्येक चुनौती के लिए एक, का चयन किया गया।

विजेताओ ंको एआईएम और सीएसआईआरओ ऑस्ट्रेलिया दोनो ंके नवाचार और इनक्यूबेशन ईकोसिस्टम द्वारा सहायता प्रदान की 
जाएगी ताकि वे उत्पादो ंमें अपने समाधान विकसित कर सकें ।

एआईएम पारिस्थितिकी तंत्र विकास दल (एईडीटी)
एईडीटी टीम संरचित कार्यक्रमो ंके ढाचें से परे एआईएम के लाभार्थियो ंको अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने के लिए प्रासंगिक हितधारको ं
के नेटवर्क  का निर्माण करके नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबतू करती है।

साझदेारियां
एआईएम ने विभिन्न कॉरपोरेटस् और फाउंडेशनो ंके साथ 50 से अधिक साझदेारियो ंका निर्माण किया ह ैऔर ऐसे उद्योग लीडर्स और 
फैकल्टी के साथ जडु़ा हुआ ह ैजो अवसंरचना और प्रौद्योगिकी, बाजार और निवेशको ंतक पहुंच, मॉड्यूलो ं के निर्माण और एटीएल 
को अपनाने के माध्यम से एआईएम के लाभार्थियो ं की सहायता करते हैं। की गई साझदेारियो ं का परिणाम आधारित मानचित्रण 
नीचे दिया गया है।

ALIGNED WITH
AIM 2.0 — LINK

ALL PARTS
OF THE

ECOSYSTEM

Benefits for Beneficiaries
–Funding, Mentors,

Trainings etc.

Other support such as
visibility, platforms, joint
programs, joint events,
Creating modules etc.

Access to national
and international
methodologies,

infrastructure, facilities etc.

Infrastructure support—
develop digital

platforms, apps, content,
resources for AIM

Expanding AIM programs
(setting up labs etc.)

Integration of AIM
programs with other

Ministries/Dept.

Help Govt. absorb
innovations

Market Access -
Connecting solution

seekers with innovation
solution providers

CSIR

CapGemini SAP Labs

Ministry of
Defence

Ministry of
Railways

Smart City 
Mission

 (Ministry of 
Housing and 
Urban A�airs)

Department
of Agri,

Cooperation 
& Farmers
Welfare

Ministry of
Food

Processing 
Industries

Ministry of
Health and

Family
Welfare

Jal Shakti
Mission (Dept of 
Drinking Water
and Sanitation)

Startup ReseauUNCDF Venture Center

iNQSinus MSME Startups ForumIBM

LLF ISRO UNISED IDA

CGICapGemini DELL

LLF ISRO UNISED

IDA CapGemini DELL

CGI MSME Startups Forum

 UNCDF IBM

Startup Reseau Sirius

Venture CenteriNQ

Plezmo

SIRIUS

Bayer Crop Science Limited

DELL

CGI CapGemini

SAP Labs UNICEF

IDA tGELF

CGI

IBM

SAP Labs 

Bayer Crop Science Limited UNISED Plezmo

CIPS Bayer Crop Science Limited

AdobeErehwon Network Capital

Coach-to-transformation

Ministry of Road
Transport and

Highways

सामरिक कार्यक्रम
एआईएम–आईएलईएपी (उद्यमी चपलता और लाभप्रदता के लिए अभिनव 
नेततृ्व)
एआईएम–आईएलईएपी बाज़ार और निवेशको ंतक पहुँच में आने वाली बाधाओ ंको दूर करने में स्टार्टअप्स की सहायता करने के 
लिए स्टार्टअप रेज़्यू के सहयोग से उद्यम और निवेशक डेमो डे की एक श्रृंखला ह।ै एआईएम–आईएलईएपी को 2021 में लॉन्च 
किया गया था और अब तक इसके चार संस्करण पूरे हो चुके हैं।
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33 स्टार्टअप ने भारतीय नौसेना, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय, वीज़ा, पेटीएम, कोटक, निप्पॉन, यस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, 
इंडियन एंजेल नेटवर्क्स, भारत इनोवेशन फंड, 9 यनूिकॉर्न, सेलेस्टा कैपिटल जसेै 70 से अधिक निवेशको ंकी सहायता की ह।ै

सफलता की कहानियो ं में रक्षा बलो ं से परियोजनाएं, एनआईसी के साथ प्रोफ़े ज़ अनुदानित पीओसी और एनसीआईआईपीसी से 
कनेक्टेड, और शार्क  टैंक द्वारा वित्त पोषित विवालिफ शामिल हैं।

एआईएम –आईसीआरईएसटी (सुदृढ़ इकोसिस्टम के लिए इंक्यूबेटर 
केपेबिलिटिज इनहैंसमेंट प्रोग्राम)
एआईएम-आईसीआरईएसटी जो 2021-22 में लाचं हुआ था का डिजाइन एआईसी और ईआईसी ने किया तथा इसका समर्थन 
बीएमजीएफ ने किया एवं इसका कार्यान्वयन वधवानी फाउंडेशन ने किया।

एआईएम–प्राइम (नवाचार और उद्यमिता में शोधकर्ताओ ं के लिए कार्यक्रम)
एआईएम–प्राइम 'लैब टू लैंड' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप की सहसयता करने का 
प्रयास करता ह।ै अब तक 19 संभावित निवेशको ंने दिलचस्पी दिखाई ह।ै

ग्लोबल इनोवेशन प्लेटफॉर्म (जीआईपी)
ग्लोबल इनोवेशन प्लेटफॉर्म 22 जलुाई 2021 को यएूनसीडीएफ, सेंटर फॉर फाइनेंशियल हेल्थ, बीएमजीएफ, राबो फाउंडेशन, 
अतंर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और बायेर के साथ साझदेारी में लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म भारतीय स्टार्टअप को अफ्रीका 
और दक्षिण-पूर्व एशिया जसेै वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रों  में प्रवेश करने में मदद करने के लिए नवाचारो ं और निवेशो ं के सीमापारीय 
आदान-प्रदान को सक्षम बनाने का प्रयास करता ह।ै

जीआईजेड के साथ हर एंड नाउ
एआईएम ने धतृि फाउंडेशन के साथ हर एंड नाउ प्रोजेक्ट के तहत जीआईजेड के साथ सहयोग किया ह ैऔर एआईएम के इन्क्यूबेटरो ं
को जेंडर कें द्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए विनक्यूबटे प्रशिक्षण कार्यक्रम तयैार किया है। दस एआईसी ने लेवल 1 और पाचं 
ने लेवल 2 का प्रशिक्षण लिया है।

हेडस्टार्ट नेटवर्क
हेडस्टार्ट नेटवर्क  ने सलाह संबंधी सहायता के माध्यम से एआईएम इन्क्यूबेटरो ंको मजबतू करने का प्रयास किया।
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सूचना प्रौद्योगिकी में इंडिया–फ्रांस इनोवेशन
एआईएम ने भारत और फ्रांस / यरूोपीय संघ में डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के क्षेत्रों  में साझदेारियो ं
का निर्माण करने के लिए 24 से 30 नवंबर 2021 के बीच आयोजित एक कार्यक्रम में फ्रांस में भारतीय दूतावास की मदद की। 
इस कार्यक्रम में पैनल चर्चा और सप्ताह भर चलने वाली स्टार्टअप प्रदर्शनियो ंका आयोजन किया गया; इस कार्यक्रम में एआईएम 
के 70 से अधिक स्टार्टअप ने अपनी प्रदर्शनी लगाई।
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कोविड-19 प्रबंधन

खंड-VII





कोविड-19 प्रबधंन

भूमिका
भारत ने नॉवल कोरोना वायरस के विरुद्ध अपनी लड़ाई तभी 
शुरू कर दी थी जब जनवरी 2020 में पहला मामला सूचित 
किया गया था। शीघ्र ही पूरा विश्‍व एक भयावह महामारी 
की गिरफ्त में आ गया। भारत में मामलो ं की संख्‍या मई 
2021 में सबसे अधिक थी। पहला मामला सूचित किए 
जाने के बाद से जनवरी 2022 तक देश में मामलो ं की 
संचयी संख्‍या 38 लाख से अधिक थी।

जसैा कि देश इस वायरस और इसके विभिन्न रूपो ंके विरुद्ध 
अपनी लड़ाई जारी रखे हुए ह ै फिर भी सार्वजनिक और 
निजी क्षेत्रों  को भी सरकार के साथ मिलकर कोविड़-19 
को हराने की जरूरत है। इस वर्ष कई लक्ष्य प्राप्त किए गए 
लेकिन इन सबमें प्रमुख लक्ष्य अक्तूबर, 2021 तक 100 
करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रहा।

नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी 
ओर से विशेष रूप से अपने सदस्य (स्वास्थ्य) और मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में सशक्त ग्रुप के माध्यम 
से अहम भूमिका निभाई ह।ै
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विहंगावलोकन
आर्थिक गतिविधि के साथ-साथ मानव जीवन की क्षति की दृष्टि से कोविड का प्रभाव ज्‍यादातर विनाशकारी रहा ह।ै अधिकाशं 
सेक्‍टरो ंके प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के कारण 2020-21 के दौरान अर्थव्‍यवस्‍था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कें द्र 
सरकार और राज्‍य सरकारो ंदोनो ंने जीवन और जीविका की रक्षा करने, स्‍वास्‍थ्‍य देखदेख की सुविधाओ ंमें सुधार करने, टीकाकरण 
तेज करने के लिए कई तरह के उपायो ंको लागू किया और सामाजिक संरक्षण के उपाय शुरू किए गए। अर्थव्‍यवस्‍था को तेजी से 
विकास पथ पर वापस लाने के लिए आर्थिक सुधार के पैकेज ो ंकी घोषणा की गई। परिणामत: 2021-22 में जीडीपी विकास दर 
9.2 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्‍मीद है।

नीति आयोग कोवएड पोर्टल की स्‍थापना करके और नागरिक समाज के संगठनो,ं निजी क्षेत्र और बहुपक्षीय संस्‍थाओ ंके साथ साझदेारी 
के माध्‍यम से देश की तयैारी और प्रत्‍युत्‍तर की क्षमता बढ़ाने, तकनीकी मार्गदर्शन के साथ-साथ सक्रिय कार्रवाई सहायता प्रदान करने 
में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस वायरस से लड़ने में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अपने सदस्य और सीईओ 
की अध्यक्षता में सशक्त समूहो ं के माध्यम से नीति आयोग का योगदान सराहनीय रहा है।

नीति आयोग की भागीदारी अनेक क्षेत्रों  में रही ह,ै जसेै कि सशक्त समूहो ंकी बठैको ंमें भाग लेना और उनका नेततृ्‍व करना, सूचित 
नीति निर्माण के लिए महामारी की रूझानो ंके बारे में जानकारी प्रदान करना, स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली की तत्‍परता सुनिश्चित करना और टेस्टिंग 
एवं जेनोमिक निगरानी का प्रबंधन, स्‍कू लो ंको फिर से खोलने पर मार्गदर्शन प्रदान करना और अतंिम लाभार्थियो ंको सभी विदेशी 
मदद का पारदर्शी ढंग से और शीघ्रता से वितरण करने के लिए कोवएड नामक एक समर्पित पोर्टल की स्‍थापना।

नीति आयोग की अध्यक्षता में सशक्त समूह
सशक्त समहू 1: डॉ. वी.के. पाल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता में चिकित्सा अवसंरचना तथा कोविड-प्रबंधन 
योजना।

सशक्त समहू 5: सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता में टीकाकरण (प्रापण, विनिर्माण, आयात, लॉजिस्टिक, दैनिक 
आपूर्ति, उपयोग तथा अपशिष्ट निगरानी)।

सशक्त समहू 7: प्रत्युत्तर संबंधी क्रियाकलापो ं के लिए अमिताभ कातं, सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में निजी क्षेत्रों , 
एनजीओ तथा अतंर्राष्ट्रीय संगठनो ं के साथ समन्वय।

सशक्त समूहों का योगदान
नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल आपातकालीन प्रबंधन योजना और टीकाकरण पर सशक्त समूहो ं और कोविड 
टीकाकरण प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) का नेततृ्व कर रहे हैं।

डॉ. पॉल के नेततृ्व में नीति आयोग ने कोविड-19 पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के क्रियाकलापो ंमें भी भाग लिया। इसके अलावा, नीति आयोग 
के स्‍वास्‍थ्‍य वर्टिकल न ेजनशक्ति (ईजी 3) और ऑक्सीजन (ईजी 4) के संवर्धन पर सशक्त समूहो ंकी कार्यवाही में भी योगदान दिया।

सुविज्ञ नीति निर्माण के लिए कोविड रूझान
नीतियो ंको आकार देने के लिए उच्चतम कार्यालयो ंको सूचित करने के लिए अतंर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरो ंपर महामारी 
के गतिशील रूझानो ंको आवश्यकता के अनुसार, अक्सर दैनिक/साप्ताहिक आधार पर प्रदान किया गया।

स्वास्थ्य प्रणालियों की तयैारी
डॉ. पॉल की अध्यक्षता में अब तक सशक्त समूह 1 की 50 बठैकें  आयोजित की जा चुकी हैं। इन बठैको ं के दौरान संबंधित 
हितधारको ंऔर विशेषज्ञों  के परामर्श से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अन्य सशक्‍त समूहो,ं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और 
राज्य सरकारो ं के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध हुए।
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पहली लहर से पहले महामारी के प्रारंभिक चरण में रूपरेखा दस्तावेज तयैार किए गए थ,े जो योजना बनाने में सहायता करते थ।े 
सशक्‍त समूह 1 द्वारा निम्नलिखित रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी:

	$ भारत में कोविड देखभाल कें द्रो के लिए आवश्यकताएं और मानदंड

	$ भारत में कोविड अस्पतालो ंकी स्थापना

	$ भारत में लेवल-2 कोविड अस्पताल बडेो ं के लिए जनसंख्या और राज्यवार अनुमान

	$ कोविड-19 प्रकोप के प्रबंधन के लिए जिला-तत्परता मूल्यांकन उपकरण

टीकाकरण
अब तक सशक्‍त समूह 5 और 30 एनईजीवीएसी की बीस बठैकें  आयोजित की जा चुकी हैं। इन बठैको ंमें वैक्सीन निर्माण, उपलब्धता, 
खरीद, आयात, रसद, उपयोग और आईटी बनुियादी ढाचें को बढ़ाने से जडु़े प्रमुख निर्णय लिए गए थ।े

टीकाकरण शुरू करने की योजना बनाने के लिए राज्य सरकारो ं और अन्य प्रमुख हितधारको,ं जसेै कि टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय 
तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) के साथ भी काम किया गया था। टीकाकरण अभियान के पहले चरण के दौरान टीको ं
की प्राथमिकता और चरणबद्धता पर एक मार्गदर्शन दस्तावेज तयैार किया गया था।

जिलों के संवेदनशीलता (वल्नरबिलिटी) मानदंड विकसित करना

नीति आयोग ने महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासो ंकी रणनीति तयैार कराने और मार्गदर्शन प्रदान करने में सशक्‍त समूह 
1 की मदद के लिए जिलो ंकी सुभेद्यता का आकलन करने के लिए मापदंडो ंका विकास किया। आसानी से उपलब्ध डेटा का 
प्रयोग करके और परू्व में कोविड के मामलो ंऔर वैक्‍सीन की दोनो ंखुराको ं के कवरेज को ध्‍यान में रखते हुए, जिलो ंको चार 
श्रेणियो ंमें बाटंा गया। 

विशेष फोकस धारणाएं जिलो ंकी संख्‍या

श्रेणी 1 
पूर्व में कोविड के 0.5 प्रतिशत से कम कनफर्म्‍ड मामले और 50 प्रतिशत 
से कम टीकाकरण

99

श्रेणी 2

पूर्व में कोविड के 0.5 से 2.5 प्रतिशत के बीच कनफर्म्‍ड मामले और 50 
प्रतिशत से कम टीकाकरण अथवा

पूर्व में कोविड के 0.5 प्रतिशत से कम मामले और 50 प्रतिशत से अधिक 
टीकाकरण

212

श्रेणी 3

पूर्व में कोविड के 2.5 प्रतिशत से अधिक मामले और 50 प्रतिशत से 
कम टीकाकरण अथवा

पूर्व में कोविड के 0.5 से 2.5 प्रतिशत के बीच मामले और 50 प्रतिशत 
से अधिक टीकाकरण

299

श्रेणी 4
पूर्व में कोविड के 2.5 प्रतिशत से अधिक मामले और 50 प्रतिशत से 
अधिक टीकाकरण 

212

टिप्‍पणी : 30 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, पूर्व में कोविड के मामलो ं के लिए राष्‍ट्रीय औसत 2.5 प्रतिशत ह ैऔर कोविड टीकाकरण की 
दूसरी खुराक का राष्‍ट्रीय औसत 50 प्रतिशत है। 

श्रेणी 1 और 2 के जिले ओमिक्रॉन वैरियंट के प्रति उच्‍च खतरा को दर्शाते हैं। स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने चहुंमुखी 
स्‍वास्‍थ्‍य तयैारी (बडे, आईसीय)ू, टेस्टिंग, ऑक्‍सीजन, दवा, होम केयर सपोर्ट आदि के अलावा श्रेणी 1 और 2 के जिलो ंमें 
तेजी से वैक्‍सीन की दूसरी खुराक लगाने का सुनिश्‍चय करने के लिए राज्‍यों  और संघ राज्‍य क्षेत्रों  के साथ इन मापदंडो ं को 
साझा किया।
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स्वास्थ्य संसाधनों में वदृ्धि
नीति आयोग ने मानव संसाधन (एचआर) पर सशक्त समूह 3 की आठ बठैको ं और चर्चाओ ं में भाग लिया और अपना योगदान 
दिया। भारत में कोविड अस्पतालो ंकी स्थानीय पर रूपरेखा दस्तावेज, जिसमें मानव संसाधन की जरूरतो ंका भी उल्लेख किया गया 
ह,ै को योजना बनाने के लिए एक प्रारंभिक बिदं ु के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

नीति आयोग द्वारा स्‍वैच्छिक चिकित्सको ं के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल भी तयैार किया गया था। इस पोर्टल पर लगभग 
40,000 स्‍वैच्छिक चिकित्सको ं ने पंजीकरण कराया। इष्टतम तनैाती के लिए डेटा को स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय और 
एचआर बढ़ाने पर सशक्‍त समूह 3 के साथ साझा किया गया था।

इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरो ंको प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत विकल्प तयैार किए गए थ।े इन पर व्यापक रूप से चर्चा 
की गई, और अतंिम निर्णयो ंमें अपने संकाय की देखरेख में कोविड प्रबंधन कर्त्तव्यों  के लिए मेडिकल इंटर्न की तनैाती की अनुमति 
देना एमबीबीएस और पीजी के अतंिम वर्ष के छात्रों  की सेवाओ ंका उपयोग करना, टेलीपरामर्श और हल्के  कोविड मामलो ंकी जाचं 
हेत ुबीएससी/जीएनएम की योग्य नर्सों को नियकु्त करना एवं परास्नातको ंएवं रेजीडेंट डॉक्टरो ंद्वारा कोविड डयटूी को अभिज्ञात और 
प्रोत्साहित करना शामिल था। ऐसे सभी पेशेवर जो ऐसे कार्य में लगे हुए थ ेवे कोविड का मुकाबला करने वाले स्वास्थ्य कर्मियो ंहेतु 
सरकार की बीमा योजना के अतंर्गत शामिल किए गए थ।े प्रधानमंत्री द्वारा इन उपायो ंकी घोषणा 3 मई, 2021 को की गई थी।

परीक्षण और जीनोमिक निगरानी
सशक्‍त समूह 1 ने एक वैज्ञानिक दस्तावेज तयैार किए गए जिससे भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम 
(आईएनएसएसीओजी) के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। नीति आयोग ने ‘कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान के लिए जैव नमूनो ं
और डेटा का आदान-प्रदान’ पर दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे विविध अनेक कोविड-19 बायो रिपॉजिटरी को स्‍थापित करने और 
इसके बाद आईएनएसीओजी के निर्माण में मदद मिली।

क्षमता बढ़ाने की योजना बनाने के लिए महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओ ं का मानचित्रण 
भी किया गया था।

ऑक्सीजन योजना
नीति आयोग ने ऑक्सीजन योजना पर सशक्त समूह 4 की तीन बठैको ंऔर चर्चाओ ंमें भाग लिया और अपना योगदान दिया।

नीति आयोग द्वारा डीपीआईआईटी, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) और स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय 
के परामर्श से ‘भविष्य में कोविड-19 मामलो ंकी संभावित वदृ्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकताओ ंको पूरा करने की तयैारी’ 
नामक एक मार्गदर्शन दस्तावेज भी तयैार किया गया।

महत्‍वपूर्ण उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता को सक्षम करना
नीति आयोग ने लॉकडाउन के दौरान दवाओ,ं चिकित्सा उपकरणो ं और कोविड से संबंधित आपातकालीन आपूर्ति जसैी अनिवार्य 
वस्तुओ ंके अतंर-राज्यीय परिवहन और वितरण के समन्वय के लिए स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय का सहयोग किया।

छात्रावासों में अस्थाई स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना
दूसरी लहर के दौरान, स्वास्थ्य सुविधाओ ंकी अत्यधिक मागं का सामना करते हुए होटल उद्योग ने एकातंवास (सेल्फ-आइसोलेश्न) 
के लिए बिस्तर, स्वास्थ्य पेशेवरो ं के लिए आवास और अस्थाई उपचार कें द्रों  के लिए इकाइयो/ंयनूिटो ं की पेशकश करके कोविड 
रोगियो ंकी मदद करने की पेशकश की। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक एडवाइजरी के 
साथ होटलो ंद्वारा दी जाने वाली सेवाओ ंके प्रकारो ंपर एक नोट तयैार किया। इसके अलावा नीति आयोग ने सभी राज्यों  और संघ 
राज्य क्षेत्रों  से स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरो ंऔर कोविड रोगियो ंको आवास प्रदान करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में होटलो ंके साथ 
साझदेारी का पता लगाने का अनुरोध किया।

110वार्षिक रिपोर्ट 2021–22

कोविड-19 प्रबं



नवाचार का समर्थन
सत्यापन प्रक्रिया में आने वाली बाधाओ ंको कम करने और बाजार में अभिनव नैदानिक उत्पादो ंकी मंजरूी और उपलब्धता में तेजी 
लाने के उद्देश्य से जाचं उत्पादो,ं प्रौद्योगिकियो,ं दवाओ ंऔर उपकरणो ंको अनुमोदित करने के लिए व्यापक आधार वाली प्रयोगशालाएं 
भी शुरू की गई थी।ं

फिर से स्कू ल खोलने पर मार्गदर्शन
नीति आयोग ने कोविड के दौरान स्कू लो ंको फिर से खोलने का मार्गदर्शन करने के लिए साक्ष्य आधारित प्रोटोकॉल विकसित किया। 
इस पर शिक्षा मंत्रालय के साथ चर्चा की गई और स्कू लो ंको फिर से खोलने के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशो ंमें शामिल किया गया।

स्कूल� को �फर से खोलने के �लए प्रस्ता�वत मापदंड

1 2 3 4
आवश्यक 
मापदंड एक 
सरु�क्षत स्थानीय 
महामार� �वज्ञान

आवश्यक 
मापदंड दो
सहमित

आवश्यक 
मापदंड तीन
स्कूल �ोटोकॉल

आवश्यक/वांछनीय 
मापदंड चार
कमर्चा�रय� का ट�काकरण

�श�थल मापदंड < 100 < 20 < 5

कठोर मापदंड

1. कठोर मापदंड से नीचे क� रुझान� स् कूल म� व् य��गत रूप म� उप�स्थित जार� रखने के िलए तकर् संगत स् तर क� िन��तता 
दशार्ते ह�

2. दो के बीच रुझान� के िलए, सजग दृ��कोण दशार्या गया है
3. कम से कम 14 �दन अथार्त इनक् यूबेशन क� दो अविध तक उपरोक् त मापदंड� का पालन करना होगा
4. इस �कार स् कूल को �फर खोलने या बंद करने का िनणर्य गितशील, लोचपणूर् ढंग से लेना होगा
5. ये मापदंड स् थानीय स् तर पर और वर�यत: राज् य स् तर पर भी लागू होने चा�हए 
6. इसके अलावा, उपयुक् त िनणर्य लेने के िलए अन् य कसौ�टय� जसेै �क महामार� फैलने का स् कूल �विशष् ट डेटा, जहां उपलब् ध 

हो, का भी �योग �कया जाना चा�हए

< 100 < 10 < 2

प्र�त �म�लयन स�क्रय 
मामले

प्र�त�दन नए मामले
प्र�त �म�लयन आबाद�

प्र�त�दन टेिस्टंग
पॉिज�ट�वट� (%)

आवश्यक मापदंड एक
सरु�क्षत स्थानीय महामार� �वज्ञान

राष्ट्र�य महामार� �नगरानी प्रणाल�

राज्य महामार� �नगरानी प्रणाल�

िजला �नगरानी कायार्लय

वाडर्/पंचायत �नगरानी कायार्लय वाडर्/पंचायत �नगरानी कायार्लय

स्कूल 
सहायता 
दल

ब्लॉक/आचं�लक �नगरानी कायार्लय

पस्थानीय �ािधकरण� के साथ स्कूल 
सहायता दल� (एसएसट�) का िनकट 
संपकर्  होना चा�हए

स् कूल� को सहायता दल (एसएसट�) का गठन करना चा�हए �जन् ह� स् कूल म� को�वड उपयकु् त �ोटोकॉल का सिुनश् चय करना चा�हए। महामार� 
क� रुझान� पर िनयिमत अपडेट के िलए वाडर्/पंचायत िनगरानी �णाली के साथ एसएसट� का िनकट संपकर्  होना चा�हए। िनवारक और 
सामा�जक स् वास् थ् य के उपाय� (पीएचएसएम) �जन् ह� स् कूल� म� अपनाने क� आवश् यकता है, का स् तर महामार� क� स् थानीय रुझान� के अनरुूप 
होना चा�हए। आंचिलक, �जला, राज् य और राष् � स् तर�य िनगरानी �णािलय� के बीच इसी तरह के संपकर्  होने चा�हए। 

स्कूल 
सहायता 
दल

स्कूल 
सहायता 
दल

स्कूल 
सहायता 
दल

स्कूल 
सहायता 
दल

स्कूल ो ंको फिर से खोलन के लिए साक्ष्य आधारित प्रोटोकॉल
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प्रचार-प्रसार के लिए सार संग्रह
नीति आयोग ने दो सार संग्रह जारी किए जिनमें क्रमशः महामारी के पहले चरण के दौरान कोविड के प्रबंधन के लिए राज्यों /संघ 
राज्‍य क्षेत्रों  की सर्वोत्तम पद्धतियो ंऔर दूसरे चरण के दौरान मामलो ं के घर पर देखभाल के प्रबंधन के लिए राज्यों /संघ राज्‍य क्षेत्रों  
की सर्वोत्तम पद्धतियो ं का वर्णन किया गया ह।ै इन्हें बड़े हितधारको/ंराज्य सरकारो/ंअन्य विकासशील राष्ट्रों  द्वारा उपयोग के लिए 
व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

सशक्त समूह 7
सशक्त समूह 7 निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनो ंऔर अतंरराष्ट्रीय संगठनो ंके साथ कोविड से संबंधित क्रियाकलापो ंके लिए समन्वय 
करता ह।ै इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ द्वारा की जा रही ह।ै अब तक हितधारको ंके साथ 41 से अधिक बठैकें  हो चुकी हैं।

2021-22 के दौरान, सशक्त समूह 7 ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं/क्रियाकलाप किए हैं:

1.	 अप्रैल और मई 2021 के बीच कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान, ईजी 7 ने इस बीमारी के प्रसार से 
निपटने में राज्य और जिला प्रशासन की मदद करने के लिए गैर सरकारी संगठनो ंऔर अन्य विकास भागीदारो ंको 
आमंत्रित किया। इसने 1.2 लाख से अधिक गैर सरकारी संगठनो ंसे संपर्क  किया और उनसे स्थिति से निपटने के लिए 
सरकारी प्रयासो ंमें सहायता करने की अपील की।

2.	 जागरूकता पैदा करने, मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट वितरित करने, भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता और मुफ्त 
एम्बुलेंस सेवा आदि प्रदान करने के लिए नागरिक समाज के संगठनो/ंगैर सरकारी संगठनो ंके साथ जुड़ने के लिए राज्य 
और जिला प्रशासन को समय-समय पर संवेदनशील बनाया गया और निर्देश दिए गए।

3.	 बिल एंड मेलिडंा गेटस् फाउंडेशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझदेारी करके, ईजी 7 ने एक 
ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जिसका हाइपरलिकं “http://www.indiafightscovid.com” ह,ै के माध्यम से मास्‍क 
पहनने के संबंध में ग्यारह भाषाओ ंमें व्यापक जागरूकता अभियान चलाया।
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4.	 नीति आयोग ने संयकु्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियो ंजसेै कि भारत के लिए संयकु्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, डब्‍ल्‍यूएचओ, 
यनूिसेफ, यएूनडीपी, डब्‍ल्‍यूएफपी के साथ गहन साझदेारी की। भारत में संयकु्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने प्रमुख 
घटक के रूप में रोकथाम, उपचार और आवश्यक आपूर्ति के साथ एक संयकु्त कार्रवाई योजना तयैार की। संयकु्त 
राष्ट्र की एजेंसियो ंने कार्रवाई और राहत से जडु़ी विभिन्न पहलो ंमें सरकार के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी की जिसमें 
तकनीकी और उपकरण समर्थन; जोखिम संचार और सामुदायिक जडु़ाव; कोविड के संबंध में सुरक्षा से जुड़े व्यवहारो ं
पर जानकारी पहुंचाना; 17 राज्य सरकारो ंके साथ मिलकर ऑनलाइन क्लासरूम और ई-लर्निंग सामग्री; और कमजोर 
समुदायो ंतक बेहतर ढंग से पहुंचने के लिए डिजिटल ऐप्स शामिल हैं।

5.	 ईजी 7 ने निजी संगठनो/ंव्‍यक्तियो ं के माध्‍यम से आने वाली सभी सहायता के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय के साथ समन्‍वय किया।

6.	 पूरी दनुिया से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (भारत सरकार की ओर से) द्वारा प्राप्त सभी निजी और सरकारी दान के 
लिए अतं-दर-अतं सुगमता, समन्वय और निगरानी के लिए अप्रैल 2021 में एक कोविड लॉजिस्टिक्स कार्यबल का 
गठन किया गया। नीति आयोग की एक टीम ने अतंरराष्ट्रीय दाताओ,ं कें द्र सरकार और राज्य सरकारो ं के मंत्रालयो/ं
विभागो ंऔर राजनयिक मिशनो ं के बीच सूक्ष्म और जटिल समन्वय किया।

7.	 संयकु्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियो ं(डब्ल ्यूएचओ, यनूिसेफ, यएूनडीपी), फार्मा क्षेत्र की बड़ी कंपनियो ं(रोश, फाइज़र), 
यएूसआईएसपीएफ, यएूसआईबीसी, एचएसबीसी, बॉश, अमेज़ॅन, फिलिप फाउंडेशन, बोइंग, आदि ने सुगमता और 
अतं-दर-अतं सहयोग के लिए नीति आयोग से संपर्क  किया। नीति आयोग अत्यधिक प्रेरित और संकें द्रित अधिकारियो ं
की एक टीम की चौबीसो ं घंटे उपस्थिति के साथ एक समर्पित वार रूम के माध्यम से उम्मीदो ंपर खरा उतरा, जिन्‍हों ने 
दिन-रात कड़ी मेहनत की।

8.	 तत्काल कार्रवाई के रूप में, नीति आयोग ने भारत में अपनी सहायता और उपकरण भेजने के लिए विदेशो ंसे व्यक्तियो ं
और संगठनो ं के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कोविड पोर्टल भी लॉन्च किया।

9.	 इसके अलावा, नीति आयोग ने उद्योग भागीदारो ं के सक्रिय समर्थन से यलूिप संरक्षण ऐप का विकास किया। यलूिप 
सभी श्रेणियो ंके दान-निजी से सरकारी, सरकारी से सरकारी और सरकारी खरीद-की शुरु से अतं तक पारदर्शिता और 
ट्रैकिग की अनुमति देता ह।ै टीम ने जिन प्रमुख वस्तुओ ं के लिए सुगमता प्रदान की उनमें पीएसए प्लांट, 20 एमटी 
के ऑक्सीजन कंटेनर, बीआईपीएपी और सीपीएपी मशीन, वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक सिलेंडर, परीक्षण किट, दवाएं, 
उपभोग्य वस्तुएं और ऑक्सीजन कॉन्‍सेंट्रेटर शामिल हैं।

10.	 ईजी 7 ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), कें द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), नेहरू 
यवुा कें द्र संगठन (एनवाईकेएस) सहित विभिन्न यवुा संगठनो ंको प्रेरित करके यवुाओ ंकी शक्ति का उपयोग किया। 
एनवाईकेएस और एनएसएस विभिन्न पहलो ंके माध्यम से क्रमशः 3.42 करोड़ और 2.64 करोड़ से अधिक नागरिको ं
तक पहुंचे।

11.	 ईजी 7 ने ऑक्सीजन जनरेटर, भंडारण टैंक और सिलेंडर सहित चुनिदंा वस्तुओ ंपर आयात शलु्क से छूट और शनू्य 
जीएसटी के माध्यम से प्रमुख चिकित्सा उपकरणो ंके आयात को आसान बनाने के सरकार के फैसले में प्रमुख भूमिका 
निभाई।

12.	 ईजी 7 के समय पर हस्तक्षेप से भोजन, आश्रय, चिकित्सा सहायता, परामर्श और अन्य निवारक उपकरण आदि प्राप्त 
करने के मामले में नागरिको,ं विशेष रूप से प्रवासी मजदूरो,ं बघेर और निराश्रितो,ं दिव्यांगजनो,ं बजुुर्गों और अन्य 
सीमातं समुदायो ंको बड़ी राहत मिली।
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कार्यक्षेत्र की 
उपलब्धियां

खंड-VIII





कार्यक्षेत्र की 
उपलब्धियां

प्रस्तावना
विभिन्न वर्टिकल, प्रभाग और एकक नीति आयोग को 
चलाने वाले पहियो ंकी तीलिया ँहैं।

प्रत्येक वर्टिकल के पास एक विशेष डोमेन में विशेषज्ञता 
ह ैऔर उसे उस क्षेत्र पर तकनीकी इनपुट और विशेषज्ञता 
प्रदान करने, संबद्ध मंत्रालय/विभाग के साथ संव्यवहार 
करने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में नेततृ्व करने 
का कार्य सौपंा गया ह।ै

वर्टिकल आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक 
अत्याधनुिक संसाधन कें द्र के रूप में नीति आयोग के 
विकास के लिए आवश्यक अपेक्षित सहायता प्रदान करते 
हैं जो इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार 
को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति विज़न 
प्रदान करने और आकस्मिक मदु्दों  से निपटने में समर्थ 
बनाएगा।
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कृषि

गुजरात विश्वविद्यालय के साथ आशय विवरण
नीति आयोग और गजुरात विश्वविद्यालय ने सितंबर 2021 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की उपस्थिति में एक 
आशय विवरण (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। यह एसओआई भारत में ज्ञान साझाकरण और नीति विकास को मजबतू करने 
के लिए दो संस्थानो ं के बीच तकनीकी सहयोग पर कें द्रित ह।ै इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों  में सहयोग को प्रोत्साहित करना 
और बढ़ावा देना है। उम्मीद है कि यह एसओआई सतत विकास लक्ष्यों  को प्राप्त करने की दिशा में भारत के प्रयासो ंपर बल देगा। 
इससे जडु़े पक्ष कृषि क्षेत्र के विकास, कृषि उद्यमिता, प्राकृतिक खेती, जलवाय ुपरिवर्तन आदि पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित 
करेंगे। दोनो ं संस्थान नीति निर्माण में साक्ष्य के सृजन और प्राप्ति में सुधार के लिए कृषि मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, विपणन की विधियो,ं 
प्राकृतिक संसाधनो ंके संरक्षण, जलवाय ुपरिवर्तन और अन्य अभिचिन्हित क्षेत्रों  की सर्वोत्तम प्रथाओ ंके बारे में जागरूकता पैदा करने 
के लिए भी गतिविधिया ं संचालित करेंगे।

प्राकृतिक खेती पर ज्ञान साझाकरण कार्यशाला
'आजादी का अमृत महोत्सव' के अगं के रूप में, कृषि वर्टिकल ने 30 नवंबर, 2021 को प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला 
का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गजुरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान किसानो ं
की आय, मानव और मृदा स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की 
आवश्यकता पर चर्चा की गई। यटू्यूब पर कार्यशाला का सीधा प्रसारण भी किया गया और इसमें देश भर से 1000 से अधिक 
प्रतिभागियो ंने भाग लिया।
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प्राकृतिक खेती पर वेबसाइट

कृषि वर्टिकल ने 30 नवंबर, 2021 को प्राकृतिक खेती पर एक विशेष वेबसाइट लॉन्च की। द्विभाषी वेबसाइट में प्राकृतिक खेती 
के सभी पहलुओ ंपर विस्तृत जानकारी ह–ैभारत में इस प्रथा के तहत क्षेत्र के कवरेज से लेकर इसके विभिन्न घटक, विधिया ंऔर 
तकनीकें  तथा और भी बहुत कुछ। यह वेबसाइट प्राकृतिक खेती के असंख्य लाभो,ं सफलता की कहानियो,ं शोध पत्रों  और इसी तरह 
की अतंरराष्ट्रीय प्रथाओ ं का भी विवरण प्रदान करती है। वेबसाइट को https://naturalfarming.niti.gov.in/ पर अक्सेस 
किया जा सकता है, और यह ज्ञान के भंडार के रूप में काम करना चाहती है।

जवैिक उर्वरक को बढ़ावा देने और गोशालाओ ं की आर्थिक व्यवहार्यता पर 
कार्यबल
नीति आयोग के सदस्य (कृषि) प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में सितंबर 2021 में गोशालाओ ंकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर 
विशेष ध्यान देने के साथ जैव उर्वरको ं के उत्पादन और प्रचार पर एक कार्यबल का गठन किया गया था। यह कार्यबल अन्य बातो ं
के साथ जैविक उर्वरको ं के उत्पादन में मवेशियो ं के उपोत्पादो ं के प्रभावी उपयोग के लिए नीतिगत हस्तक्षेपो ंकी सिफारिश करेगा। 
इस कार्यबल को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग; पशुपालन विभाग; राष्ट्रीय जवैिक कृषि कें द्र; नवीन एवं नवीकरणीय 
ऊर्जा मंत्रालय; और डोमेन विशेषज्ञों  द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। कार्यबल की अब तक एक बठैक हो चुकी ह।ै 
राज्य सरकारो ं और अन्य हितधारको ं से मवेशियो ं के उपोत्पादो ं के प्रभावी उपयोग के बारे में सुझाव और सफलता की कहानिया ं
आमंत्रित की गईं।

बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला
नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2021 को बासं विकास पर राष्ट्रीय स्तर की 
एक कार्यशाला का आयोजन किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र 
प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिहं ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला 
के माध्यम से प्रतिभागियो ं ने इस क्षेत्र में एक वतृ्ताकार अर्थव्यवस्था के 
विकास के लिए रणनीति और रोड मैप का विकास करने के लिए बासं मूल्य 
श्रृंखला के सभी घटको ं (वकृ्षारोपण, उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण 
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और उपयोग) को समझने की कोशिश की। इस कार्यशाला में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो ं तरह से कें द्रीय मंत्रालयो,ं राज्य 
सरकारो,ं कृषि विज्ञान कें द्रों , उद्योग, शकै्षणिक और अनुसंधान संस्थानो ं और गैर सरकारी संगठनो ं के 150 से अधिक प्रतिभागियो ं
ने भाग लिया।

पशुधन स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए टेलीमेडिसिन
मौजदूा पशु चिकित्सा अवसंरचना में इज़ाफ़ा करने के लिए नीति आयोग ने पशुधन स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए टेलीमेडिसिन के 
विकास की पहल की ह।ै कृषि वर्टिकल ने भारत में पशुधन के लिए टेलीमेडिसिन के प्रयोग के लिए एक रूपरेखा तयैार की ह ैऔर 
दिशानिर्देश विकसित किए हैं। एक कार्यशील मॉडल विकसित करने के प्रयास के रूप में 'नीतिवेट' नामक एक साध्य वेब आधारित 
प्रणाली का भी विकास किया गया है (https:// nitimed.herokuapp.com/)। टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, दवा, स्‍वास्‍थ्‍य 
शिक्षा और पशुधन बीमा पर रियल टाइम परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

भूमि प्रयोग को बदलने तथा स्‍थायित्‍व एवं आजीविका को बढ़ावा देने के 
लिए कृषि वानिकी
इसरो तथा राष्‍ट्रीय दूर संवेदी केन्‍द्र  (एनएसआरसी) के सहयोग से 6 चरो ं : भूमि प्रयोग, बंजर भमूि, मरुस्‍थलीकरण, ढलान, मृदा 
जवैिका कार्बन और सर्फे स के 6 जीआईएस एकीकरण का प्रयोग करके देश में बंजर भूमि के क्षेत्रों  के लिए एक कृषि वानिकी 
उपयकु्‍तता सूचकाकं विकसित किया गया। तयैार किए गए मानचित्र चार वर्गों में देश की बंजर भूमि को जिलावार दर्शाते हैं : कृषि 
वानिकी के लिए उच्च, साधारण, कम तथा बहुत कम और अनुपयकु्त। जिलो ं से डेटा एकत्र करने के लिए इसरो के सहयोग से एक 
अनुकूलित एंड्रायड एप्लीकेशन (vedas.sac.gov.in/data-collection) का विकास किया गया। कृषि वर्टिकल द्वारा जमीनी स्‍तर 
पर डेटा संग्रहण तथा एंड्रायड एप्‍लीकेशन के अपडेशन की पद्धति पर दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। मूल्‍यांकन करने तथा 
स्‍थानीय नर्सरी, संक्रमण से छूट प्राप्‍त एवं गिराने की परमिट वाली वकृ्ष प्रजातियो,ं कृषि वानिकी के स्‍थायी मॉडलो ंऔर सफलता की 
कहानियो,ं जिनको मानचित्रों  से लिकं किया जा सकता ह,ै पर डेटा प्रदान करने के लिए उनको प्रोत्‍साहित करने के लिए कृषि वानिकी 
उप मिशन (एसएमएएफ) के तहत राज्‍य के नोडल अधिकारियो ं के साथ एक बठैक आयोजित की गई।

डटेा प्रबंधन एवं विश्लेषण और सीमांत प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय डटेा विश्लेषण प्लेटफॉर्म
राष्ट्रीय डेटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) एक पोर्टल ह ै जिसका उद्देश्य सरकारी डेटा तक पहुंच एवं उपयोग में वदृ्धि करना ह।ै 
एनडीएपी का विकास एक प्रयोक्‍ता हितषैी वेब प्‍लेटफार्म के रूप में किया जा रहा ह ै जो स्‍वच्‍छ, मशीन द्वारा पठनीय फार्मेट में 
सार्वजनिक डेटा सेट तक आसानी से पहुंच प्रदान करेगा। यह प्‍लेटफार्म साक्ष्‍य पर आधारित नीति निर्माण, अतंर्क्षेत्रक अनुसंधान, 
डेटा पर आधारित वार्तालाप और नवाचार को संभव बनाएगा। इस प्‍लेटफार्म का बीटा वर्जन 15 अगस्‍त 2021 को लाचं किया 
गया; फरवरी 2022 में पब्लिक लाचं की योजना बनाई गई ह।ै

महिला उद्यमिता मंच
महिला उद्यमिता मंच (डब्‍ल्‍यूईपी) अपनी तरह का पहला एकीकृत अक्‍सेस पोर्टल ह ै जो महिला उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की 
असममिति को दूर करने का प्रयास करता है। यह एक एग्रीगेटर प्‍लेटफार्म है जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहलो ंको 
प्रदर्शित करता है तथा प्रासंगिक डोमेन ज्ञान के साथ महिलाओ ंका समर्थन करता है और अचूक ढंग से सूचना प्रदान करने के लिए 
प्रौद्योगिकी का उपयोग करता ह।ै इसके सबसे हाल के चरण में नए फीचर्स के साथ डब्‍ल्‍यूईपी नेक्‍स्‍ट लाचं किया गया जो महिला 
उद्यमियो ंएवं साझीदारो ं के उन्‍नत विश्‍लेषण आधारित अनुबंध के लिए कृत्रिम बदु्धिमत्ता, नैसर्गिक भाषा प्रोसेसिगं द्वारा संचालित है।
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क्लाउड नवाचार केन् द्र
अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्‍ल्‍यूएस) और इनटेल के सहयोग से नीति आयोग ने योजना भवन में एक नए स्‍टूडि यो की स्‍थापना की ह।ै 
यह स्‍टूडि यो एआई, मशीन लर्निंग (एमएल), इंटरनेट ऑफ थिगं्‍स (आईओटी), परिवर्धित रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी (एआर/
वीआर), ब्‍लाकचेन तथा रोबोटिक्‍स जैसी प्रौद्योगिकियो ंकी क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद करेगा ताकि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्रयोग 
के मामलो ंमें उनका अनुप्रयोग बढ़ाया जा सके। यह स्‍टूडि यो खुले नवाचारो ंको प्रोत्‍साहित करेगा तथा अपने समाधानो ंको प्रदर्शित 
करने के लिए सरकार, स्‍टार्टअप और अनुसंधान संस्‍थानो ंके लिए हब के रूप में काम करेगा। यह अपने समाधानो ंका परिवर्धन एवं 
विस्‍तार करने के लिए आवश्‍यक समर्थन तक पहुंच के लिए स्‍टार्टअप को विकल्‍प भी प्रदान करेगा।

डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्‍टम चलैेंज
नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने चेहरा पहचान टेक्‍नोलॉजी का उपयोग करके हवाई यात्रियो ं के लिए यात्रा को पेपरलेस एवं 
सीमलेस बनाने के लिए 'डिजी यात्रा बायोमीट्रिक बोर्डिंग सिस्‍टम' (डीवाई-बीबीएस) नामक पहल तैयार की ह।ै डिजी यात्रा फाउंडेशन 
जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 20 फरवरी 2019 को निगमित लाभ न कमाने वाली कंपनी ह,ै द्वारा इस पहल का 
विकास, संचालन और अनुरक्षण किया जाएगा तथा इसे भारतीय विमान पत्‍तन प्राधिकरण (एएआई), कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 
लिमिटेड (सीआईएएल), बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) और जीएमआर ग्रुप द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

डिजी यात्रा टीम ने डिजी यात्रा सेंट्रल इको सिस्‍टम के लिए प्रूफ ऑफ कंसेप्‍ट (पीओसी) के कार्यान्‍वयन में सहायता के लिए नीति 
आयोग से संपर्क  किया। इस संबंध में नीति आयोग ने एक चैलेंज शुरू करने, ऐसे स्‍टार्टअप की पहचान करने जो पीओसी का 
विकास कर सकता ह ैऔर भारत के तीन एयरपोर्ट पर इस सोल्‍यूशन को तनैात करने के लिए अटल नवाचार मिशन तथा एडब्‍ल्‍यूएस 
के साथ साझदेारी की है। नीति आयोग ने प्रस्‍तावो ं की समीक्षा करने, तकनीकी आवश्‍यकताओ ं पर नजर रखने तथा पीओसी के 
विकास का मार्गदशन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया ह।ै न्‍यूनतम व्‍यवहार्य उत्‍पाद (एमवीपी) के विकास के 
लिए तीन स्‍टार्टअप का चयन किया गया है। 17 नवंबर 2021 को बंगलौर एयरपोर्ट पर डाटाइवाल्‍व के साथ एमवीपी अनुबंध पर 
हस्‍ताक्षर किए गए।
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सीमांत प्रौद्योगिकियां
सीमातं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्टिकल ने प्रमुख क्षेत्रों  में महत्वपूर्ण अनुसंधान करने और विभिन्न रणनीति दस्तावेज 
जारी करने तथा प्रायोगिक परियोजनाओ ं के माध्यम से समाधानो ं की दक्षता प्रदर्शित करने का दोहरा दृष्टिकोण अपनाया है। ये 
प्रायोगिक पहलें जटिल चुनौतियो,ं शासन के विशिष्ट मुद्दों , विनियामक बाधाओ ं तथा बड़े पैमाने पर किसी संभावित कार्यान्वयन में 
'मानव घटक' को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। एक रूपरेखा तैयार की जा रही ह ैजो प्रायोगिक पहलो ं के और विस्तार को 
संभव बनाएगी। इन अनुप्रयोगो ंमें स्‍वास्‍थ्‍य, कृषि, शिक्षा आदि सहित अनेक क्षेत्र शामिल हैं।

अर्थ और वित्त प्रकोष्ठ

समष्टि आर्थिक विश्लेषण

माननीय प्रधानमंत्री के लिए बलेुटिन

भारतीय और वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था के निष्‍पादन के रियल टाइम विश्‍लेषण के साथ एक मासिक बलुेटिन माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्‍तुत 
की जाती ह।ै इसके अलावा, 11 क्षेत्रों  में अधिक आवतृ्ति वाले 55 संकेतको ं के विश्‍लेषण के आधार पर भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के 
मूल्‍यांकन पर एक मासिक प्रस्‍तुति भी दी जाती ह।ै

सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश और निष्‍पादन सुधार

रणनीतिक क्षेत्र के सीपीएसई के विनिवश के लिए सिफारिशें

अर्थ एवं वित्त प्रकोष्ठ को रणनीतिक क्षेत्र के सीपीएसई के विनिवेश के लिए विश्लेषण करने तथा सिफारिशें प्रदान करने की जिम्मेदारी 
सौपंी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट घोषणा के बाद, विनिवेश के लिए 11 सीपीएसई की सिफारिश की गई ह ै जिसमें 
सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र की एक सामान्य बीमा कंपनी शामिल हैं। इन सिफारिशो ं पर संबद्ध मंत्रालयो ं के 
सचिवो ं के साथ चर्चा की गई और इसके बाद विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को सौपंी गईं।

सीपीएसई के एमओय ू के लक्ष्‍यों  के निर्धारण और मलू्‍यांकन की प्रक्रिया

प्रकोष्‍ठ ने 2021-22 के लिए सीपीएसई के एमओय ूके लक्ष्‍यों  के निर्धारण और मूल्‍यांकन की प्रक्रिया पर चर्चा करन ेके लिए सार्वजनिक 
उद्यम विभाग और संबद्ध मंत्रालयो ंके साथ अतंर्मंत्रालयी बठैको ंमें भाग लिया। उनके निष्‍पादन में सुधार के लिए सिफारिशें की गईं।

सीपीएसई के वर्गीकरण, स्वायत्तता और प्रोत्‍साहन संरचना पर अध्‍ययन

प्रकोष्‍ठ ने उनकी प्रतिस्‍पर्धी क्षमता और अर्थव्‍यवस्‍था में योगदान देने की क्षमता बढ़ाने के लिए सीपीएसई के वर्गीकरण, स्वायत्तता 
और प्रोत्‍साहन संरचना पर एक अध्‍ययन किया ह।ै सिफारिशें शीघ्र ही सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्‍तुत की जाएंगी।

जी20 तथा बहुपक्षीय संस्‍थाओं के साथ अनुबंध

भारत द्वारा जी20 की प्रेसीडेंसी

इस प्रकोष्‍ठ को भारत द्वारा जी20 की प्रेसीडेंसी की अवधि में और इसके दौरान सिविल सोसाइटी (सी20) और थिकं टैंक (टी20) 
पर जी20 अनुबंध समूह के लिए सचिवालय होने की जिम्‍मेदारी सौपंी गई ह।ै सी20 और टी20 पर अनुबंध समूहो ं के लिए प्रमुख 
प्राथमिकताओ,ं रणनीतियो ंऔर लक्ष्‍यों  पर विचार विमर्श करने के लिए जी20 की पिछली प्रेसीडेंसी का गहन विश्‍लेषण किया गया 
और हितधारक परामर्शों का आयोजन किया गया।
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जी20 स्‍पीकर्स (पी20) शिखर बैठक के लिए इनपुट

7वी ंजी20 स्‍पीकर्स शिखर बठैक के लिए 'सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थिरता की दृष्टि से आर्थिक विकास को फिर से शुरू करना' पर 
एक नोट तयैार किया गया। इस पर 28 सितंबर 2021 को लोक सभा के माननीय अध्‍यक्ष के साथ एक बठैक भी आयोजित की गई।

अतंर्राष्‍ट्रीय मदु्रा कोष अनचु्‍छेद IV परामर्श

भारत अनुच्‍छेद IV परामर्श 2021 के लिए 15 जलुाई 2021 को अतंर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष के साथ नीति आयोग के सीईओ की 
अध्‍यक्षता में एक वर्चुअल बठैक का आयोजन किया गया। आईएमएफ मिशन के मसौदा निष्‍कर्ष वक्‍तव्‍य पर आर्थिक कार्य विभाग 
(डीईए) को इनपुट प्रदान किए गए।

वैश्विक आर्थिक संभावनाओ ंपर वेबिनार

नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में 30 अप्रैल 2021 को वैश्विक आर्थिक संभावनाओ ंपर एक वेबिनार का आयोजन किया 
गया। विश्‍व बैंक द्वारा एक प्रस्‍तुति दी गई, जिसके बाद विभिन्‍न मंत्रालयो ंके वरिष्‍ठ अधिकारियो,ं थिकं टैंक और निजी क्षेत्र के साथ 
चर्चा की गई।

एसएंडपी की वार्षिक ऋण समीक्षा पर चर्चा

नीति आयोग के सीईओ की अध्‍यक्षता में 7 दिसंबर 2021 को भारत के वर्तमान समष्टि आर्थिक निष्‍पादन तथा सर्वाधिक उल्‍लेखनीय 
ढाचंागत सुधारो ंपर एक चर्चा का आयोजन किया गया।

अन्‍य प्रमुख परियोजनाएं

एमएसएमई का वित्‍त पोषण

प्रकोष्‍ठ ने बैंकिग क्षेत्र और सिडबी द्वारा एमएसएमई के वित्‍त पोषण पर एक गहन अध्‍ययन किया। नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष 
की अध्‍यक्षता में 27 जलुाई 2021 को एक हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया। इनफोसिस के सह संस्‍थापक और 
आईएसपीआईआरटी के सलाहकार नंदन निलेकनी द्वारा 'आर्थिक रिकवरी की गति तेज करना : नकदी प्रवाह आधारित एमएसएमई 
ऋण के लिए अकाउंट एग्रीगेटर और विश्‍व बैंक', 'विकास बैंक का लैंडस्‍के प तथा दक्ष एसएमई विकास बैंको ं से सबक' पर प्रस्‍तुति 
दी गई।

ऊर्जा क्षेत्र में कराधान पर अध्‍ययन

प्रकोष्‍ठ ने ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान संरचना और कर राजस्‍व पर एक विस्‍तृत अध्‍ययन किया और जीएसटी में विद्युत को शामिल करने 
का सुझाव दिया। विचार विमर्श करने तथा अग्रणी अर्थशास्त्रियो ं एवं विशेषज्ञों  से नीतिगत इनपुट प्राप्‍त करने के लिए 15 जलुाई 
2021 को नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में अर्थ और वित्‍त पर परामर्श समूह की बठैक के दौरान प्रस्‍तुति दी गई।

10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के लिए रोड मैप

भारत के विकास को अगले स्‍तर पर ले जाने के लिए नीतिगत सुधारो ंके बारे में सिफारिशो ंपर चर्चा करने के लिए 18 नवंबर 2021 
को एक परामर्श बठैक का आयोजन किया गया। प्रकोष्‍ठ ने एक मॉडल प्रस्‍तुत किया जिसमें बताया गया कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था 
आशावादी, बसेलाइन और निराशावादी परिदृश्‍यों  में क्रमश: वित्‍त वर्ष 2030, वित्‍त वर्ष 2032 और वित्‍त वर्ष 2036 में 10 ट्रिलियन 
अमेरिकी डॉलर के आकंड़े को पार कर जाएगी।
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भारत के लिए इष्टतम ऋण संरचना

प्रकोष्‍ठ ने इष्‍टतम ऋण संरचना का निर्माण करने के लिए एक रोड मैप पर काम किया जिसका उद्देश्‍य अर्थव्‍यवस्‍था को गति देने में 
निजी ऋण का शेयर बढ़ाना और कारपोरेट बाडं बाजार की भूमिका बढ़ाना है। जहा ंतक अन्‍य गतिविधियो ंका संबंध ह,ै अर्थव्‍यवस्‍था 
की स्थिति और संभावना पर वरिष्‍ठ अर्थशास्त्रियो ंऔर विशेषज्ञों  के साथ अनेक बठैको ंऔर चर्चाओ ंका आयोजन किया गया।

अर्थ नीति
अर्थ नीति भारत के लिए प्रासंगिक वैश्विक रुझानो ंका एक स्‍नैपशॉट और भारत के हाल 
के स्‍थूल आर्थिक निष्‍पादन का त्‍वरित विश्‍लेषण प्रदान करने तथा सरकार की महत्‍वपूर्ण 
योजनाओ ंपर प्रकाश डालने के लिए प्रकोष्‍ठ द्वारा प्रकाशित सूचना पत्र ह।ै

वित्‍त वर्ष 2021-22 में, डीएमईओ और राष्‍ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर विशेष लेख 
के साथ दो अकं जारी किए गए हैं।

शिक्षा

नीति एवं शासन
2021-22 में शिक्षा वर्टिकल ने समग्र शिक्षा, मध्‍याह्न भोजन योजना, शिक्षको ंएवं शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्‍ट्रीय 
मिशन, राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान, नवाचार तयैार करने के लिए राष्‍ट्रीय पहल, राष्‍ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 
(एनसीईआरटी), राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) आदि पर शिक्षा मंत्रालय की विभिन्‍न बठैको ंमें भाग लिया।

इस वर्टिकल ने उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न बठैको ंमें नीति आयोग 
का प्रतिनिधित्व भी किया तथा इनपुट प्रदान किया। वर्टिकल ने एनसीईआरटी, राष्‍ट्रीय अध्‍यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), 
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राष्‍ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्‍थान आदि द्वारा आयोजित बठैको ं में भी भाग लिया। वर्टिकल द्वारा समग्र शिक्षा योजना और 
मध्‍याह्न भोजन योजना जसेै प्रमुख महत्‍वपूर्ण कार्यक्रमो ंकी प्रगति का विश्‍लेषण किया गया।

पब्लिक स्‍कू ल शिक्षा को बेहतर बनाने पर रणनीतिक पेपर
विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी रिपोर्टों में उल्लेख के अनुसार, अधिगम परिणाम का संकट भारत में वर्तमान स्कू ल शिक्षा प्रणाली 
की कड़वी सच्चाई है। इन रिपोर्टों ने केन्‍द्र  सरकार और राज्‍य सरकारो ंको व्‍यवस्‍थागत सुधार करने के लिए प्रेरित किया ह।ै भारत के 
विभिन्न भागो ंसे उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। तथापि, यह पीछे मुड़कर देखने तथा इस बात पर मनन करने का भी अवसर ह ै
कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब क्या ह ैऔर हम अपनी पब्लिक स्कू ल शिक्षा में इसे किस तरह प्राप्त करते हैं।

इस उद्देश्य के लिए, नीति आयोग ने अनेक विचारोत्‍तेजक कार्यशालाओ ंका आयोजन किया जिसके माध्‍यम से शिक्षाविदो,ं बनुियादी 
संगठनो ं के प्रतिनिधियो ंतथा विभिन्‍न राज्‍य सरकारो ं के अधिकारियो ंने साथ मिलकर व्‍यवस्‍थागत और उप घटक के स्‍तर पर शिक्षा 
क्षेत्र की चुनौतियो ंका पता लगाया।

नीति आयोग गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा के संकल्‍पनात्‍मक विचारो ं को खोलने के लिए एक रणनीति पेपर पर काम कर रहा ह।ै यह पेपर 
रूपरेखा/कार्यान्‍वयन रोड मैप प्रदान करेगा तथा राज्‍य सरकारो ंको सूचित करेगा कि वे अपने संदर्भ के अनुसार हस्‍तक्षेप तयैार करते 
समय किन उपकरणो ंपर विचार कर सकते हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग
नीति आयोग ने उच्‍च शिक्षा विनियामक रूपरेखा की चुनौतियो ं की पहचान करने तथा इसके सुधारो ं में योगदान करने में महत्‍वपरू्ण 
भूमिका निभाई है। सुधारो ं के पहले चरण के बाद, जिसे यजूीसी के विनियमो ं एवं दिशानिर्देशो ं के माध्‍यम से लागू किया गया था, 
नीति आयोग ने उच्‍च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय उच्‍च शिक्षा आयोग के विकास 
में काफी योगदान दिया ह।ै

सहयोग
इस वर्टिकल ने डीएमईओ के सहयोग से सदस्‍य (शिक्षा) और सदस्‍य (खेल) की अध्‍यक्षता में ओओएमएफ पर संकेतको ं के विरुद्ध 
स्‍कू ल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा खेल विभाग के निष्‍पादन की समीक्षा की ह।ै उच्‍च शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा यवुा 
कार्यक्रम विभाग की समीक्षा शीघ्र ही की जाएगी।

इस वर्टिकल ने शिक्षा क्षेत्र के लिए यसूीएसएस के मूल्‍यांकन अध्‍ययन में भी सक्रियता से भाग लिया और विभिन्‍न स्‍तरो ंपर विचारार्थ 
विषय एवं महत्‍वपूर्ण प्रेक्षण प्रदान किया। वर्टिकल ने नीति आयोग की अनुसंधान योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र पर अनुसंधान अध्ययनो ं
पर सभी स्तरो ंपर विचारार्थ विषय एवं आलोचनात्मक टिप्पणिया ंभी प्रदान की।ं

मूल्यांकन
वर्ष 2021-22 के दौरान, इस वर्टिकल ने 14 एसएफसी/ईएफसी, 4 मंत्रिमंडल नोट, एक सीसीईए नोट और 4 पीपीआर का 
मूल्यांकन किया।

युवा कार्यक्रम एवं खेल
2021-22 के दौरान, इस वर्टिकल ने परियोजना मूल्‍यांकन समिति, खेलो इंडिया की विभागीय परियोजना अनुमोदन समिति और 
राष्ट्रीय यवुा एवं किशोर विकास कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक संगठनो ंएवं नेहरू यवुा केन्द्र संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के 
लिए परियोजना मूल्यांकन समिति की बठैको ंमें नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।
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ऊर्जा

ग्रीन हाइड्रोजन की ओर परिवर्तन
अक्षय ऊर्जा की दनुिया में ग्रीन हाइड्रोजन एक गेम चेंजर साबित हुआ ह।ै भारत को सभी ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन में बदलने का लक्ष्य 
रखना चाहिए। राष्ट्र को ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइज़र्स जसेै संबद्ध प्रौद्योगिकी में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है। ग्रीन 
हाइड्रोजन कार्यनीति दस्तावेज, जिसे विभिन्न हितधारको ं के साथ परामर्श के कई दौर के बाद अतंिम रूप दिया गया ह,ै उद्योगो ंको 
इसे चुनने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता ह।ै

भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 (संस्करण 3.0)
नीति आयोग ने भारत के राष्ट्रीय कैलकुलेटर भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईईएसएस) 2047 को अपडेट करने के लिए आईआईटी 
बॉम्बे के साथ साझदेारी की ह।ै इस मॉडल को अतंिम रूप दे दिया गया है जो अपना विज़न 2047 तयैार करने में संबंधित मंत्रालयो ं
के लिए मददगार होगा।

वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के सीईओ के साथ माननीय प्रधानमंत्री 
की चर्चा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श से नीति आयोग वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियो ं के सीईओ और विशेषज्ञों  के साथ 
माननीय प्रधानमंत्री की वार्षिक चर्चा का आयोजन करता ह।ै यह कार्यक्रम 2016 से आयोजित किया जा रहा ह ै जिसका उद्देश्य 
सर्वोत्तम प्रथाओ ंको समझने, सुधारो ंपर चर्चा करने और भारतीय तले एवं गैस मूल्य श्रृंखला में निवेश बढ़ाने की रणनीतिया ंतयैार 
करने के लिए एक वैश्विक मंच का निर्माण करना ह।ै

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के रोडमपै पर रिपोर्ट 
2020-25
माननीय प्रधानमंत्री ने 05 जनू, 2021 को अपर सचिव (ऊर्जा), नीति आयोग के नेततृ्व 
वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा भारत में इथनेॉल सम्मिश्रण पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के 
अनुसार, 20% इथनेॉल सम्मिश्रण सीमा के भीतर ह।ै रिपोर्ट में आगे देश में ई-20 इथनेॉल 
के क्रमिक रोलआउट के लिए एक वार्षिक योजना निर्धारित की।
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शासन और अनुसंधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के 
अतंर्गत जनसंख्‍या कवरेज के मापदंड की 
समीक्षा
राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत 75:50 
(ग्रामीण:शहरी) का मौजदूा मापदंड 68वें परिवार उपभोग व्‍यय सर्वेक्षण 
(जनगणना 2011) के जनसंख्‍या कवरेज के अनुपात पर आधारित ह।ै 
राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र एनएफएसए के तहत ग्रामीण और शहरी आबादी 
के शेयर के राज्‍यवार प्रतिशत की गणना करने की पद्धति की फिर से जाचं करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग 
(डीएफपीडी) से अनुरोध कर रहे हैं। तद् नुसार, डीएफपीडी ने नीति आयोग से अधिनियम के तहत एनएफएसए आबादी के कवरेज के 
मापदंड की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जो तत्‍कालीन योजना आयोग द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद, नीति आयोग 
ने नीति आयोग के सदस्‍य प्रो. रमेश चंद की अध्‍यक्षता में संबंधित हितधारको ं के साथ गहन विचार विमर्श किया जिसमें साखं्यिकी 
एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), डीएफपीडी, मखु्‍य आर्थिक सलाहकार तथा अन्‍य विशेषज्ञ शामिल थ।े

एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों की पहचान
नीति आयोग ने एनएफएसए के तहत लाभार्थियो ंको शामिल करने/बाहर करने के मापदंड पर डीएफपीडी को विस्‍तृत इनपुट प्रदान 
किया ह।ै राज्‍यों /संघ राज्‍य क्षेत्रों  में लाभार्थियो ंकी पहचान करने के मापदंडो ंको सामंजस्‍यपूर्ण बनाने से अधिनियम के तहत उचित 
लाभार्थियो ंको शामिल करने में मौजदू अंतराल को कम करने में मदद मिलेगी।

सीएसएस और सीएसएसएस के लिए ओओएमएफ की समीक्षा
नीति आयोग के सदस्‍य प्रो. रमेश चंद की अध्‍यक्षता में 22 सितंबर, 16 अक्तूबर और 28 अक्तूबर 2021 को क्रमश: उर्वरक, 
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग तथा उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ चार समीक्षा बठैको ं का 
आयोजन किया गया। 14 दिसंबर, 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा 
बठैक का आयोजन किया गया।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की जांच समिति की बैठक
शासन एवं अनुसंधान वर्टिकल प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की राज्‍य सहयोग पहल के तहत विभिन्‍न राज्‍यों /संघ 
राज्‍य क्षेत्रों  से वित्‍तीय सहायता के लिए प्राप्‍त प्रस्‍तावो ं की जाचं के लिए जाचं समिति की बठैको ं में नीति आयोग का प्रतिनिधित्‍व 
करने के लिए नोडल वर्टिकल है।

बंद यूरिया यूनिटों की बहाली
नीति आयोग के सीईओ की अध्‍यक्षता में गठित अतंर्मंत्रालयी समिति रामागुं डम, तालचेर, गोरखपुर, सिदं्री और बरौनी में 5 नए यरूिया 
संयंत्रों  की स्‍थापना की सक्रियता से निगरानी कर रही ह ैतथा इस प्रक्रिया के दौरान उत्‍पन्‍न विभिन्‍न मुद्दों  का समाधान कर रही ह।ै 
इनमें फर्टिलाइजर कॉर्पोर�ेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तीन बंद यरूिया यनूिटें तथा हिदंसु्‍तान फर्टिलाइजर कॉर्पोर�ेशन लिमिटेड की 
दो यनूिटें शामिल हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमो ं के कंसोर्टियम द्वारा स्‍थापित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान अतंर्मंत्रालयी समिति 
की अनेक बठैको ंका आयोजन किया गया। ये पाचं संयंत्र, जिनमें से प्रत्‍येक की उत्‍पादन क्षमता 12.5 लाख मीट्रिक टन ह,ै 6.35 
मिलियन मीट्रिक टन यरूिया का हर साल उत्‍पादन करेंगे। उम्मीद ह ै कि जब ये परियोजनाएं चालू हो जाएंगी, तो आयातित यरूिया 
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पर भारत की निर्भरता काफी कम हो जाएगी। रामागुं डम प्‍लांट और गोरखपुर प्‍लांट ने क्रमश: मार्च 2021 और दिसंबर 2021 में 
संचालन आरंभ कर दिया, जबकि बरौनी और सिदं्री के संयंत्रों  के मार्च 2022 तक कार्यशील हो जाने की उम्‍मीद ह।ै तालचेर यनूिट, 
जो भारत का कोयला गैसीकरण पर आधारित पहला संयंत्र ह,ै के सितंबर 2024 तक चालू हो जाने की उम्‍मीद ह।ै

एनबीएस की दरें निर्धारित करने पर चर्चा करने के लिए अतंर्मंत्रालयी समिति
नीति आयोग उर्वरको ं के लिए पोषक तत्‍व आधारित सब्सिडी की दरो ं का निर्धारण करने के लिए सचिव (उर्वरक) की अध्‍यक्षता 
में गठित अतंर्मंत्रालयी समिति का एक महत्‍वपूर्ण अगं ह।ै इस समिति ने विनिर्माताओ/ंआयातको ं के आवेदन और आईसीएआर 
के मूल्‍यांकन के अनुसार इसकी आवश्‍यकता के आधार पर उर्वरक सब्सिडी की एक नई व्‍यवस्‍था शामिल करने की सिफारिश की 
ह।ै पोषक तत्‍व आधारित सब्सिडी नीति के तहत पोषक तत्‍व एन, पी, के और एस के लिए सब्सिडी की सिफारिश करने में समिति 
उपयकु्‍त समय पर सस्‍ती दर पर किसानो ंको पर्याप्‍त मात्रा में उर्वरक की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह उर्वरको ं
के विवेकपूर्ण प्रयोग को प्रोत्‍साहित करने के साथ ही देश में उर्वरको ं के निर्बाध उत्‍पादन को संभव बनाएगी और किसी कमी की 
स्थिति में उर्वरको ं के समय पर आयात को भी संभव बनाएगी।

नीति आयोग की अनुसंधान योजना के नए दिशानिर्देश 2021
नीति आयोग की अनुसंधान योजना के लिए नए दिशानिर्देश 2021 में आरंभ किए गए। अद्यतित दिशानिर्देशो ं का उद्देश्‍य सेमिनारो,ं 
कार्यशालाओ ंएवं सम्‍मेलनो ंके आयोजन के लिए प्रतिष्ठित संस्‍थाओ ंकी मदद करने तथा विभिन्‍न कार्यक्रमो ंके लिए नीति आयोग के लोगो 
के प्रयोग के माध्‍यम से गैर वित्‍तीय सहायता प्रदान करन ेके अलावा संस्‍थानिक एवं व्‍यक्तिगत अनुसंधान कार्य का आधार विस्‍तृत करना है।

[अनुमोदित अनुसंधान अध्‍ययनो,ं पूरे किए गए अध्‍ययनो ंऔर प्रदान किए गए लोगो समर्थन की सूची अनुलग्‍नक I में दी गई है।]

कें द्रीय मंत्रालयों में पुस्तकालयों का एकीकरण
वर्तमान में, अनेक मंत्रालयो/ंविभागो ं के अपने पुस्तकालय हैं। यद्यपि इनमें प्रचुर मात्रा में उच्च गुणवत्ता के संसाधन हैं, परंत ुइनका 
प्रयोग इष्टतम से कम ह ैजिसके कारणो ंमें डिजीटल मोड के लिए प्रयोक्ताओ ंकी प्राथमिकता शामिल ह।ै प्रयोक्ताओ ंके लिए अधिक 
सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सभी कें द्रीय मंत्रालयो/ंविभागो ं के पुस्तकालयो ंको एकीकृत करने की आवश्यकता ह।ै भविष्य में, 
आम लोगो ंको भी इन पुस्तकालयो ंका प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती ह।ै इस प्रयोजन के लिए, नीति आयोग ने पसु्तकालयो ं
के एकीकरण के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया ह।ै इस कार्यबल की 
2021 में एक बठैक हुई थी तथा इंदिरा गाधंी राष्ट्रीय कला कें द्र के डीन एवं विभागाध्यक्ष प्रो. रमेश सी गौड़ की अध्यक्षता में एक 
परियोजना निगरानी समिति का गठन किया गया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कोविड-19 के लिए आयुष आधारित 
पद्धतियों का सार-संग्रह
राज्यों /कें द्र सरकार ने आयषु मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी/दिशा-
निर्देशो ं को अपनाया है और कुछ राज्यों  ने भी अपनी नीतियो ं का 
निर्माण किया है। राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  द्वारा शुरू की गई 
पहलो/ंसर्वोत्तम प्रथाओ ं से संबंधित जानकारी भारत के राज्यों  और 
संघ राज्य क्षेत्रों  से ‘‘कोविड-19 के शमन और प्रबंधन के लिए 
आयषु आधारित प्रथाओ ंका संग्रह’’ शीर्षक से एक रिपोर्ट में मागंी 
गई और प्रलेखित की गई। रिपोर्ट शीघ्र ही जारी की जाएगी।
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कोविड-19 का होम-बेस्ड मनैेजमेंट
होम बसे्ड केयर एक कम लागत वाला मॉडल है और डिजिटल टूल्स जैसे टेलीमेडिसिन/कॉल 
सेंटर/एप्स आदि की मदद से एक ही समय में कई लोगो ंतक पहुंच सकता ह।ै राज्यों  में एक 
व्यवहार्य और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल वितरण तंत्र के रूप में गहृ आधारित देखभाल की 
अवधारणा को सफलतापरू्वक लागू किया गया। रिपोर्ट “गृह आधारित कोविड-19 प्रबंधन” 
विभिन्न राज्यों  द्वारा अपनाए गए अभिनव उपायो ंका एक संग्रह ह,ै जो विभिन्न होम बसे्ड केयर 
मॉडलो ंकी एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है। इन सफल कार्यनीतियो ंमें से कई को दोहराया 
जा सकता ह ैऔर इनका संवर्धन किया जा सकता ह।ै

भारत के मिसिगं मिड्ल के लिए स्वास्थ्य बीमा
अक्तूबर 2021 में जारी भारत के मिसिगं मिड्ल के लिए स्वास्थ्य बीमा नामक एक रिपोर्ट 
में वर्तमान परिदृश्य, मौजदूा कमिया ं और स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए व्यापक 
सिफारिशो ंऔर तरीको ंको रेखाकंित किया गया ह।ै यह रिपोर्ट स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सुरक्षा 
बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य हासिल करने पर बातचीत को फिर 
से मज़बतू करने का प्रयास है। यह जनसंख्या के लक्षित खंड यानी मिसिगं मिड्ल के लिए 
बीमा कवरेज में सुधार करने के लिए समाधानो ंऔर विशिष्ट उत्पादो ंपर व्यापक चर्चाओ ं के 
लिए एक प्रारंभिक अवसर प्रदान करता ह।ै

जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाएं
समावेशी माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में जिला अस्पतालो ं की महत्वपूर्ण 
भूमिका और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उन्हें आवंटित उदार निधियो ं के बावजदू उनके 
प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कोई व्यापक प्रणाली नही ंह।ै इसलिए नीति आयोग को देश 
के जिला अस्पतालो ंके प्रदर्शन को ट्रैक करने की कवायद शुरू करने का अधिदेश दिया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) और 
(डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से एक आकलन ढाचंा तयैार किया गया था, जिसमें संरचना और 
उत्पादन के क्षेत्र में 10 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) शामिल हैं। भारतीय गुणवत्ता 
परिषद के एक घटक बोर्ड नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स 
(एनएबीएच) ने जिला अस्पतालो ं के ऑन-ग्राउंड डेटा सत्यापन का आयोजन किया।

पहले दौर के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों  कुल 707 जिला अस्पतालो ंने प्रदर्शन मूल्यांकन में भाग लिया। वर्ष 2017-18 के स्वास्थ्य प्रबंधन 
सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) आकंड़ों  को इस कवायद के लिए बसेलाइन के रूप में इस्तेमाल किया गया। वित्त वर्ष 2017-18 
के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालो ं की पहचान की गई थी और उनकी सर्वोत्तम प्रथाओ ं को एकत्र किया गया और 
जिला अस्पतालो ं के प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाओ ंशीर्षक से एक रिपोर्ट में प्रलेखित किया गया।

मूल्यांकन
नीति आयोग के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण वर्टिकल ने 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान 
विभाग, फार्मास्यूटिकल्स विभाग और आयषु मंत्रालय के बारे में मसौदा ईएफसी, एसएफसी और मंत्रिमंडल ज्ञापन की समीक्षा की 
और अपनी टिप्पणिया ंप्रदान की।
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क्र. सं. मंत्रालय / विभाग
कुल ईएफसी जिनकी 

समीक्षा की गई
कुल एसएफसी जिनकी 

समीक्षा की गई
कुल मंत्रिमंडल नोट 

जिनकी समीक्षा की गई
कुल

1. स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग 17 17 9 43

2. स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधान विभाग — 5 — 5

3. औषध विभाग — — 1 1

4. आयषु मंत्रालय 4 6 2 12

उद्योग-I

अनुसंधान अध्ययन

'ई-कामर्स प्लेटफार्म पर एमएसएमई का एकीकरण' पर अध्ययन

एमएसएमई विक्रे ताओ ंऔर व्यापारियो ंको मौजदूा राष्ट्रव्यापी बाजारो ंसे जोड़कर डिजिटल अवसंरचना प्लेटफार्म शुरू करके ई-कॉमर्स 
के माध्यम से स्थायी व्यवसाय प्राप्त किया जा सकता ह।ै अक्तूबर 2020 में 'ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई का एकीकरण' 
पर एक अध्ययन शुरू किया गया था, जो वर्तमान में चल रहा ह।ै इसका उद्देश्य भारत में ई-कॉमर्स और एमएसएमई के संपूर्ण 
पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन को कवर करना और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई के एकीकरण के लिए एक रोड मैप का 
विकास करना ह।ै अतंिम रिपोर्ट शीघ्र जारी की जाएगी।

इस्‍पात पर श्‍वेत पत्र

इस्‍पात आधनुिक आर्थिक विकास का अभिन्‍न अगं है और कच्‍चे माल की उपलब्‍धता, कुशल जनशक्ति और मागं की दृष्टि से इस 
क्षेत्र में वैश्विक उत्पादनकर्ता बनने के लिए भारत के पास अपेक्षित इनेबलर हैं।

इस सेगमेंट की समग्र रूप में समीक्षा करने के लिए इस्‍पात क्षेत्र पर एक श्‍वेत पत्र का मसौदा तयैार किया गया ह।ै इस पेपर में 
वर्तमान में इस्‍पात उद्योग के विकास की रुझानो,ं बाजार में आपूर्ति एवं मागं परिदृश्‍य, कच्‍चे माल की उपलब्‍धता, इस उद्योग से 
संबंधित राजकोषीय नीति जैसे कि कराधान की संरचना, विकास से जडु़ी प्रमुख चुनौतियो,ं इस्‍पात के उत्‍पादन एवं उपभोग दोनो ंमें 
व्‍यवधान के रुझानो ंतथा 2030 तक वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए इस उद्योग के लिए आगे की राह का विश्‍लेषण किया ह।ै यह 
इस्‍पात उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए सरकार के लिए नीतिगत उपायो ंकी भी सिफारिश करता ह।ै
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पंूजीगत माल क्षेत्र की प्रतिस्‍पर्धी क्षमता

विनिर्माण किसी भी राष्‍ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला प्रमुख क्षेत्र ह।ै पूंजीगत माल क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण 
ह ैक्योंकि  यह इंजीनियरिंग, निर्माण, अवसंरचना, उपभोक्ता माल आदि के क्षेत्र में नितातं अपेक्षित मशीनरी एवं उपकरण प्रदान करता 
ह।ै वर्तमान में पूंजीगत माल क्षेत्र राष्ट्रीय पूंजीगत माल नीति, 2016 में की गई परिकल्पना के अनुसार 2025 तक 20 प्रतिशत के 
लक्ष्य की तुलना में भारत के विनिर्माण आउटपुट में लगभग 12 प्रतिशत का योगदान कर रहा ह।ै

उद्योग वर्टिकल न ेइस क्षेत्र का विश्‍लेषण किया ह ैऔर उप क्षेत्रों  की पहचान की ह।ै ये भारी विद्युत उपकरण, भारी इलेक्ट्रिकल उपकरण, 
मशीन टूल्‍स, टेक्‍सटाइल मशीनरी तथा अर्थ मूविगं एवं खनन मशीनरी हैं। ऐसे उत्‍पादो ंका विश्‍लेषण करने के लिए इन उप क्षेत्रों  का भी 
विश्‍लेषण किया गया जिन्‍हें घरेलू स्‍तर पर उत्‍पादन बढ़ान ेतथा व्‍यापार घाटा कम करन ेके लिए सहायता प्रदान करने की आवश्‍यकता है।

मकु्‍त व्‍यापार करार

मुक्‍त व्‍यापार करार (एफटीए) ऐसे दो या अधिक देशो ंया व्‍यापार ब्‍लाको ंके बीच व्‍यवस्‍था ह ैजो प्राथमिक रूप से उनके बीच पर्याप्‍त 
व्‍यापार पर सीमा शलु्‍क तथा शुल्‍क से भिन्‍न बाधाओ ंको कम करने या समाप्‍त करने के लिए सहमत हैं। वैश्विक स्‍तर पर एफटीए 
करने के संबंध में रुझान बढ़ रहा ह।ै

यद्यपि बहुपक्षीय व्‍यापार उदारीकरण एक विकल्‍प के रूप में बना रह सकता ह ैपरंत ुऐसा हो सकता ह ै कि विश्‍व व्‍यापार संगठन की 
प्रक्रिया पर तरजीही व्‍यापार करार हावी हो सकते हैं। इस पषृ्‍ठभूमि में, भारत के पास एक रणनीतिक विकल्‍प यह है कि वह कैसे 
एफटीए पर आगे बढ़ेगा और उसमें शामिल होगा।

व्‍यापार करार से संबंधित रणनीति को बदलने तथा ऐसे उद्योगो ं के लिए एक रोड मैप का विकास करने की आवश्‍यकता है जो इन 
करारो ं से प्रभावित हो सकते हैं तथा इस संबंध में यह जानने की आवश्‍यकता ह ै कि स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है और करारो ं
का समुचित रूप से उपयोग कैसे किया जा सकता ह।ै

वर्ष के दौरान, उद्योग वर्टिकल ने अतंर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार नीति, जहा ंएफटीए उपयकु्‍त हैं, के विकास को समझने और आगे की राह के 
साथ एफटीए के मूल्‍यांकन में मदद के लिए एफटीए पर ब्रीफिग नोट तैयार किया।

निर्यात संवर्धन परिषदो ं पर अध्ययन

निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) अतंर्राष्‍ट्रीय बाजारो ंके अन्‍वेषण और उत्‍पाद विकास में निर्यातको ंकी मदद करती हैं। ये सरकार की 
मौजदूा एवं नई निर्यात संवर्धन योजनाओ ं के संबंध में भारतीय निर्यातको ंको सूचना प्रदान करने में भी महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाती 
हैं जिससे सरकारी प्राधिकरणो ंऔर निर्यातको ं के बीच अतंराल को पाटने में मदद मिलती ह।ै समय के साथ ऐसी धारणा बढ़ रही 
ह ै कि निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय निर्यातको ंको प्रदान की जाने वाली संस्‍थानिक सहायता को पुनर्गठित करने के लिए उपयकु्‍त 
रणनीतिया ंतैयार करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदो ंकी पुनर्ज ांच की जानी चाहिए। तद् नुसार, नीति आयोग ने केन्‍द्रीय, राज्‍य एवं 
जिला स्‍तरो ंपर निर्यात संवर्धन परिषदो ं के निष्‍पादन की समीक्षा के लिए एक अध्‍ययन शुरू किया ह।ै

लाजिस्टिक्‍स

लॉजिस्टिक्‍स सेक्‍टर के विकास के लिए कार्रवाई सहित इसके प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण का विकास करने की आवश्‍यकता ह।ै 
उद्योग वर्टिकल ने इस सेक्‍टर की संस्‍थाओ ंको सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण की प्रमुख आवश्‍यकताओ ंको पूरा करने तथा सुधारो ंको 
और गहन करने एवं एक नीति रूपरेखा का विकास करने के लिए अध्‍ययन संचालित करने के लिए सरकार के प्रयासो ंमें मदद करने 
के लिए इस सेक्‍टर के संबंध में परियोजना प्रस्‍तावो ंका समर्थन किया ह।ै

अन्‍य अध्‍ययन

वाणिज्‍य विभाग और राजस्‍व विभाग नीति आयोग से समय समय पर विशिष्‍ट अध्‍ययन करने या विशिष्‍ट मामलो ंपर इनपुट प्रदान 
करने का अनुरोध करते हैं। उद्योग वर्टिकल अपनी जिम्‍मेदारियो ं के अगं के रूप में अनुरोध के अनुसार इनपुट प्रदान करता ह ैऔर 
विशिष्‍ट अध्‍ययन संचालित करता ह।ै
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अतंर्मंत्रालयी परामर्श
वाणिज्‍य विभाग और राजस्‍व विभाग की योजनाओ ं पर समय समय पर इनपुट मागंे जाते हैं। यह वर्टिकल दोनो ं विभागो ं की 
योजनाओ/ंप्रस्‍तावो ंपर न केव ल इनपुट प्रदान करता ह ैअपित ुकुछ योजनाओ ंकी मदद और समर्थन भी करता ह।ै

खनिज
2021-22 में खनिज प्रभाग ने रेयर अर्थ (आरई) पर उप समिति की निम्‍नलिखित दो रिपोर्टों की जाचं की और हितधारको ंके साथ 
चर्चा का आयोजन किया।

लाल मिट्टी से आरई के निष्‍कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी स्‍थापित करना

लाल मिट्टी से आरई के निष्‍कर्षण के लिए राष्‍ट्रीय धात ुप्रयोगशाला (एनएमएल), खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्‍थान (आईएमएमटी), 
जवाहरलाल नेहरू एल्‍युमिनियम अनुसंधान, विकास एवं डिजाइन केन्‍द्र  (जेएनएआरडीडीसी), राष्‍ट्रीय एल्‍युमिनियम कंपनी (नालको), 
हिडंालको इंडस्‍ट्रीज और वेदातंा के बीच एमओय ू पर हस्‍ताक्षर किए गए। इस परियोजना की कुल लागत 511.51 लाख रुपये ह ै
जिसमें से 50 प्रतिशत हिडंालको, नालको और वेदातंा द्वारा वहन किया जा रहा ह ैऔर शेष लागत एनएमएल, आईएमएमटी और 
जेएनएआरडीडीसी द्वारा वित्‍त पोषित की जाएगी। एमओय ूके डिलिवरेबल इस प्रकार हैं :

1.	 100 किलो/बचै आरएम फीड स्‍के ल पर बनेीफिसिएशन के बाद लाल मिट्टी में रेयर अर्थ एलीमेंट (आरईई) के परू्व 
सादं्रण के लिए प्रक्रिया

2.	 100 किलो प्रति घंटा आरएम फीड स्‍के ल पर बाक्‍साइट अवशिष्‍ट से आयरन वैल्‍यू की रिकवरी के लिए प्रक्रिया

3.	 100 किलो प्रति घंटा आरएम फीड स्‍के ल पर बाक्‍साइट अवशिष्‍ट से एल्‍युमिनियम वैल्‍यू की रिकवरी के लिए प्रक्रिया

4.	 100 किलो प्रति घंटा आरएम फीड स्‍के ल पर बाक्‍साइट अवशिष्‍ट से टिटेनियम वैल्‍यू की रिकवरी के लिए प्रक्रिया

5.	 100 किलो प्रति घंटा आरएम फीड स्‍के ल पर बाक्‍साइट अवशिष्‍ट से आरईई की रिकवरी के लिए प्रक्रिया

6.	 बाक्‍साइट अवशिष्‍ट के चयनित ग्रेड से वैल्‍यू की रिकवरी के लिए पूर्ण मास एवं एनर्जी बलैेंस के साथ मास्‍टर फ्लो 
शीट और इसकी तकनीकी-आर्थिक संभाव्‍यता।

आरई को मैग्‍नेट में परिवर्तित करने की संभावना स्‍थापित करना

रिपोर्ट की सिफारिशो ंपर भाभा परमाण ुअनुसंधान केन्द्र (बार्क ), रक्षा धात ुअनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल) और आईआरईएल 
इंडिया लिमिटेड के साथ संक्षेप में चर्चा की गई ह।ै बार्क  और डीएमआरएल को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा 
प्रौद्योगिकी अतंरण के तौर तरीके तयैार करने की जिम्मेदारी सौपंी गई ह।ै

एल्‍युमिनियम के मदु्दों  पर समिति

एल्‍युमिनियम क्षेत्र में मागं बढ़ाने, क्षमता बढ़ाने और विकास के कारको ंसे जडु़े मुद्दों  के समाधान के लिए निम्‍नलिखित मुद्दों  की जाचं 
करने के लिए एल्‍युमिनियम पर एक समिति का गठन किया गया है :

1.	 उड़न राख के समान लाल मिट्टी के लिए फ्रे ट का पुनर्वर्गीकरण/फ्रे ट प्रोत्‍साहन योजना

2.	 एल्‍युमिनियम स्‍क्रै प के लिए बीआईएस गुणवत्‍ता मानको ंका निर्माण

3.	 मेटलर्जिकल और गैर मेटलर्जिकल ग्रेड के कैल्‍साइंड एल्‍युमिनियम के लिए अलग एचएस कोड का निर्माण करना

4.	 बाक्‍साइट का औसत बिक्री मूल्‍य
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खनन नवाचार शिखर बैठक

रेयर अर्थ तथा अन्‍य महत्‍वपूर्ण खनिजो ं से जडु़े विभिन्‍न पहलुओ ंमें सहयोग का पता लगाने के लिए भारत और आस्‍ट्रेलिया के बीच 
एक खनन नवाचार शिखर बठैक का आयोजन किया गया। लीथियम, कोबाल्‍ट, निकेल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, वनेडियम और टिटेनियम 
जसेै खनिजो ंमें दोनो ं देशो ं के उद्योगो ं के बीच बी2बी अनुबंधो ंको सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

यह प्रभाग खान मंत्रालय के साथ मिलकर राष्‍ट्रीय खनिज सूचकाकं के निर्माण की प्रक्रिया में भी शामिल ह।ै

उद्योग-II

वतृ्तीय अर्थव्यवस्था
आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए, नीति आयोग ने पर्यावरण, वन एवं जलवाय ु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से, 
रैखिक अर्थव्यवस्था से वतृ्तीय अर्थव्यवस्था में संक्रमण में सहायता प्रदान करने के लिए 11 क्षेत्रों  की पहचान की ह।ै

11 क्षेत्र इस प्रकार हैं : नगरपालिका ठोस और तरल अपशिष्ट; स्क्रै प धात ु(लौह और अलौह); लिथियम आयन (ली-आयन) बटैरी; 
टायर और रबर की रीसाइक्ल िंग; जिप्सम; जीवनातं वाहन; इलेक्ट्रॉनिक कचरा; विषाक्त और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट; प्रयकु्त 
तेल अपशिष्ट; कृषि अपशिष्ट; और सौर पैनल।

ये क्षेत्र या तो काफी चुनौती का सामना कर रहे हैं या ऐसे नए क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

मार्च 2021 में नीति आयोग ने इन 11 क्षेत्रों  में वतृ्तीय अर्थव्यवस्था पर समितियो ंका गठन किया। इस पहल की विशिष्टता यह ह ै
कि रणनीतियो ं के आकलन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयो/ंविभागो ं के पास ह।ै इन क्षेत्रों  में वतृ्तीय अर्थव्यवस्था 
के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबतू करने के लिए कार्य योजनाओ ं को पक्का करने के लिए समितियो ं द्वारा तयैार की गई रिपोर्टों 
पर सभी हितधारको ं के साथ चर्चा की गई।

क्रम सं. केन्‍द्र बिदं ु संबंधित सम्‍बद्ध मंत्रालय 

1. नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट  आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय 

2. स्क्रै प धात ु(लौह और अलौह) इस्‍पात मंत्रालय 

3. इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

4. लिथियम आयन (ली-आयन) बटैरी नीति आयोग 

5. सौर पैनल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

6. जिप्सम उद्योग संवर्द्धन और आतंरिक व्यापार विभाग 

7. विषाक्त और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग 

8. प्रयकु्त तले अपशिष्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

9. कृषि अपशिष्ट कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय 

10. टायर और रबर रीसाइक्ल िंग उद्योग संवर्द्धन और आतंरिक व्यापार विभाग 

11. एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (ईएलवी) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

स्वतंत्रता दिवस 2021 पर अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने भी वतृ्तीय अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया ह।ै

कार्य योजनाओ ंको नवंबर 2021 में अतंिम रूप दिया गया और इसमें लघु या मध्यम अवधि के नियामक और विकासात्मक कार्य/
पहलें शामिल हैं। इन पहलो ंकी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जा रही ह।ै
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इन कार्य योजनाओ ं से कई परस्पर संबद्ध क्षेत्र उभरे हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं : एक मजबतू विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी 
(ईपीआर) ढाचंा, अवसंरचना, गौण कच्चे माल के लिए मानक, प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन, इको लेबलिगं, हरित खरीद, पर्यावरण के 
लिए डिजाइन, आदि का विकास करना।

अगले चरण की परियोजनाओ ंकी भी शुरुआत हो चुकी ह।ै

नीली अर्थव्यवस्था
नीति आयोग ने अप्रैल 2021 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नीली अर्थव्यवस्था समन्वय समिति का गठन किया। 
निम्नलिखित क्षेत्रों  में छह उप समूह गठित किए गए :

1.	 राष्ट्रीय लेखाकंन ढाचंा;

2.	 समुद्री मात्स्यिकी, मत्स्य पालन और मत्स्य प्रसंस्करण;

3.	 लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिगं (ट्रांसशिपमेंट सहित);

4.	 तटीय और गहरे समुद्र में खनन, नई और नवीकरणीय अपतटीय ऊर्जा और अनुसंधान एवं विकास;

5.	 राष्ट्रीय तटीय समुद्री स्थानिक योजना ढाचंा; और

6.	 सुरक्षा और अतंरराष्ट्रीय जडु़ाव।

छह क्लस्टरो ंमें पहलो ंका समन्वय संबंधित मंत्रालयो ंद्वारा किया जा रहा ह।ै

कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र
कपड़ा मंत्रालय ने 2021 में दो प्रमुख योजनाओ ं की शुरुआत की: कपड़ा क्षेत्र में पीएलआई और पीएम मित्रा पार्क । उद्योग-II 
वर्टिकल इन दो योजनाओ ंके निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल था। वर्टिकल ने मंत्रालय की पुरानी योजनाओ ंका मूल्यांकन भी किया।

मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) क्षेत्र में विकास और रोजगार की संभावना को देखते हुए, कपड़ा क्षेत्र के लिए पाचं साल की 
अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ पीएलआई योजना तयैार की गई है। इसका उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र को 
आकार और परिमाण हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाना ह।ै
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पीएम मित्रा पार्क  योजना में भारत को सतत विकास लक्ष्य 9 यानी 'लचील ेबनुियादी ढाचें का निर्माण करना, सतत औद्योगीकरण को 
बढ़ावा देना और नवाचार को पोषित करना' को प्राप्त करन ेमें मदद करने की परिकल्पना की गई ह।ै यह योजना माननीय प्रधानमंत्री के 
5एफ विजन से प्रेरित ह:ै फार्म से फाइबर स ेफैक्ट्री से फैशन से विदेश तक। विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना अत्याधनुिक तकनीक 
को आकर्षित करेगी और इस क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगी। सात मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान 
(पीएम मित्रा) पार्क  स्थापित करने के लिए इस योजना को 4,445 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया ह।ै

अतंर-मंत्रालयी समितियों में भागीदारी
उद्योग-II वर्टिकल ने कपड़ा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय तथा भारी उद्योग विभाग की अतंर-मंत्रालयी 
समिति की कई बठैको ंमें भाग लिया।

अन्य पहलें
वर्टिकल ने विनिर्दिष्ट फल सेगमेंट में ‘खाद्य - प्रसंस्करण क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष बाधाएं’, ‘बकेार तेल को आधार तेल में पुनर्जनन के 
लिए जीवन चक्र मूल्यांकन’ और ‘संसाधन सुरक्षा: निम्न ग्रेड लौह अयस्क का उपयोग’ पर अध्ययन भी करता ह।ै

अवसंरचना–कनेक्टिविटी

रेलवे

रेलव संरक्षा कोष की निगरानी के लिए समिति

राष्‍ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (आरआरएसके) की निगरानी के लिए 2017-18 में नीति आयोग के सीईओ की अध्‍यक्षता में एक स्‍वतंत्र 
समिति का गठन किया गया।

आरआरएसके समय-समय पर निगरानी के माध्‍यम से रेलवे संरक्षा के मानको ंमें सुधार करने के लिए 5 साल (2017-2022) की 
अवधि में 1 लाख करोड़ रुपये की एक संचयी निधि ह।ै

इस समिति के सदस्‍यों  में अपर सदस्‍य (योजना), रेलवे बोर्ड; संयकु्‍त सचिव (पीएफसी-2), व्‍यय विभाग, वित्‍त मंत्रालय; और 
सलाहकार (अवसंरचना-कनेक्टिविटी), नीति आयोग, जो संयोजक हैं, शामिल हैं।

समिति ने विभिन्‍न मुद्दों  पर चर्चा की, जसेै कि संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) प्रणाली, ट्रेन टक्‍कर परिहार प्रणाली 
(टीसीएएस) स्‍थापित करना, उप शहरी रेलवे के लिए स्‍वचालित दरवाजे लगाना और प्रणाली व्‍यापी सुधारो ं पर ध्‍यान देने की 
आवश्‍यकता। देखा गया कि इस कोष के अस्तित्‍व में आने के बाद से ट्रेन दरु्घटना एवं मौतो ंकी संख्‍या में कमी आई ह।ै अक्तूबर 2021 
में, समिति ने अगले 5 साल के लिए योजना के विस्‍तार की सिफारिश की।
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समर्पित फ्रे ट कोरिडोर

इन्फ्रास्ट्रक्चर-कनेक्टिविटी वर्टिकल आर्थिक दृष्टि से महत्‍वपूर्ण समर्पित फ्रे ट कोरिडोर (डीएफसी) परियोजना की प्रगति की निगरानी 
करने के लिए जिम्‍मेदार ह।ै इसके लिए, त्रैमासिक समीक्षा बठैकें  आयोजित की जाती हैं। दोनो ंकोरिडोर में कुल 1100 किलोमीटर 
का काम पूरा हो गया ह।ै सार्वजनिक-निजी साझदेारी के माध्‍यम से एक प्राइवेट फ्रे ट टर्मिनल (पीएफटी) और मल्‍टीमॉडल लॉजिस्टिक 
पार्कों के विकास का काम चल रहा है।

डीएफसी के गुड्स शेड के विकास के लिए अगली बोली प्रक्रियाधीन ह।ै भारतीय समर्पित फ्रे ट कोरिडोर निगम (डीएफसीसीआईएल) 
ने 12 बिलियन जीटीकेएम (सकल टन-किलोमीटर) माल का परिवहन किया है (परू्वी कोरिडोर के माध्‍यम से 7832 मिलियन 
जीटीकेएम और पश्चिमी कोरिडोर के माध्‍यम से 4422 जीटीकेएम)।

उत्पाद–परिणाम निगरानी रूपरेखा

नीति आयोग के सदस्‍य डॉ. वी के सारस्‍वत ने 15 दिसंबर, 2021 को रेल मंत्रालय (एमओआर) की उत्‍पाद–परिणाम निगरानी 
रूपरेखा (ओओएमएफ) की समीक्षा की। नीति आयोग ने विभिन्‍न सुधारो ंका सुझाव दिया जैसे कि रोलिगं स्‍टाक की उत्‍पादन यनूिटो ं
का व्‍यवसाय पुनर्गठन और स्‍टेशनो ंका पुनर्विकास।

मलू्यांकन

वर्टिकल ने विभिन्‍न रेल परियोजनाओ ंका विस्‍तार से मूल्‍यांकन किया, जो ईबीआर ज्ञापन तथा पीपीआर के रूप में प्राप्‍त हुई थी।ं इन 
परियोजनाओ ंमें लाइन दोहरीकरण, क्षमता वर्धन, नई लाइनें डालना, विद्युतीकरण, उपनगरीय रेलवे नेटवर्क  का विकास तथा मानव 
यकु्‍त क्रॉसिगं का समापन शामिल है। इस वर्टिकल ने क्षेत्रीय त्‍वरित पारगमन प्रणाली से संबंधित परियोजनाओ ंका भी मूल्‍यांकन किया।

अनसंुधान अध्ययन

वर्टिकल ने (क) रेलवे में संचालन के अनुपात में सुधार (ख) डीएफसी पर फ्रे ट टर्मिनल की कुशलता (ग) रेलवे की परियोजनाओ ं
के पूरा होने में विलंब के कारण पर नीति निर्माण के लिए अनुसंधान अध्‍ययन भी किए हैं।

बंदरगाह एवं पोत परिवहन

मलू्यांकन

वर्तमान वित्‍त वर्ष में वर्टिकल ने नौ एसएफसी प्रस्‍तावो,ं तीन ईसी प्रस्‍तावो ंऔर एक ईएफसी प्रस्‍ताव का मूल्‍यांकन किया। वर्टिकल 
ने एक पीपीआर का भी मूल्‍यांकन किया ह।ै
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यह वर्टिकल बंदरगाह, पोत परिवहन एवं वाटरवे के बारे में मंत्रिमंडल नोट की जाचं करके नीति निर्माण में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहा 
ह।ै वर्टिकल न ेकोचीन पोर्ट ट्रस्‍ट द्वारा लिए गए ऋण के लिए मोहलत अवधि प्रदान करन ेके लिए मसौदा मंत्रिमंडल नोट की जाचं की।

सड़क एवं राजमार्ग और लॉजिस्टिक्‍स

भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बोर्ड बैठकें

नीति आयोग के सीईओ भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बोर्ड के अशंकालिक सदस्‍य हैं। एनएचएआई 
तिमाही आधार पर बोर्ड बठैकें  आयोजित करता ह।ै वर्टिकल इन बठैको ं के लिए एनएचएआई द्वारा तयैार किए गए विस्‍तृत एजेंडा 
की जाचं करता है और नीति आयोग के सीईओ के माध्‍यम से आवश्‍यक इनपुट एवं सुझाव प्रदान करता ह।ै राजस्‍व के वैकल्पिक 
स्रोत, सड़क निर्माण योजनाओ ंके कार्यान्‍वयन के तरीके और परिसंपत्तियो ंका मुद्रीकरण आदि जसेै अनेक महत्‍वपूर्ण मुद्दों  पर चर्चा 
एवं विचार विमर्श किया जाता ह।ै

नीति अनसंुधान

यह वर्टिकल शहरी परिवहन क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओ ं के मार्गदर्शन, आकलन और मूल्‍यांकन के लिए आवास एवं 
शहरी मामले मंत्रालय की अनुसंधान एवं सलाहकार समिति का अगं ह।ै इस तरह की परियोजनाओ ंमें परिवहन के अन्‍य माध्‍यमो ं
पर ई-मोबिलिटी का प्रभाव, साझी गतिशीलता, रोपवे, शहरी लॉजिस्टिक्स, पार्किंग प्रबंधन आदि के लिए प्रोत्‍साहन शामिल है।

मलू्यांकन

वर्तमान वित्‍त वर्ष में इस वर्टिकल ने 45 एसएफसी तथा चार ईएफसी पैकेज  का मूल्‍यांकन किया। इसने 11 पीपीआर का भी 
मूल्यांकन किया। वर्टिकल ने परू्वोत्‍तर विशेष अवसंरचना विकास योजना की नौ परियोजनाओ ं तथा स्‍थापना व्‍यय समिति की एक 
परियोजना का भी मूल्‍यांकन किया है। 

यह वर्टिकल भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना मूल्‍यांकन एवं तकनीकी जाचं समिति (पीएटीएससी) का भी अगं 
ह।ै पीएटीएससी मूल्‍यांकन तंत्र के अगं के रूप में वर्टिकल ने 60 से अधिक परियोजना पैकेज ो ं का मूल्‍यांकन किया और उनकी 
लाभप्रदता में सुधार के तरीको ंपर विस्‍तृत टिप्‍पणिया ंएवं सुझाव प्रदान किए।

वर्टिकल ने सड़क एवं राजमार्ग पर सात मंत्रिमंडल नोट का भी मूल्‍यांकन किया।

नागर विमानन

हाइपरलप टेक्‍नोलॉजी

यह वर्टिकल देश में हाइपरलूप टेक्‍नोलॉजी जो हाई स्‍पीड की परिवहन प्रणाली ह,ै के लाग ूहोन ेकी देखभाल करता ह।ै वर्टिकल ने 
हाइपरलूप सिस्‍टम की प्रौद्योगिकीय एवं वाणिज्यिक लाभप्रदता का अध्‍ययन करने के लिए नीति आयोग के सदस्‍य डॉ. वी के सारस्‍वत 
की अध्‍यक्षता में एक विशषेज्ञ समिति का गठन किया ह।ै अब तक चार बठैकें  हो चुकी हैं और उप समितियो ंका गठन कर लिया गया ह।ै

उप समितियो ंने सुझाव दिया कि :

1.	 निजी क्षेत्र को हाइपरलूप सिस्‍टम का निर्माण करने, स्‍वामित्‍व ग्रहण करने और संचालन करने की अनुमति दी जाए 
और सरकार प्रमाण पत्र, अनुमति, कर लाभ और भूमि (यदि संभव हो) आदि प्रदान करके सुविधा प्रदाता के रूप 
में काम करे। सरकार अपने कोष का निवेश नही ंकरेगी और निजी कंपनिया ंपरू्ण व्‍यवसाय जोखिम ग्रहण करेंगी।

2.	 देशज स्‍तर पर निर्मित हाइपर लूप टेक्‍नोलॉजी के विकास के लिए एक ब्‍लूप्रिंट तयैार किया जाए।

मलू्यांकन

2021-22 के दौरान वर्टिकल ने छह ईबीआर/डीआईबी/पीपीआर/मंत्रिमंडल नोट/एसएफसी/ईएफसी की जाचं की।
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परिवहन को कार्बन मुक्‍त करने की पहल
नीति आयोग ने उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओ ं में विकार्बनीकरण पहल और राष्‍ट्रीय दृढ़प्रतिज्ञ अशंदान परिवहन पहल एशिया के लिए 
अतंर्राष्‍ट्रीय परिवहन मंच और जीआईजेड इंडिया के साथ सहयोग किया ह।ै

दोनो ं परियोजनाओ ं की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा की जाती ह ै और लक्ष्‍यों  को प्राप्‍त करने के लिए नियमित रूप से 
कार्रवाई की जाती ह।ै

अब तक तीन रिपोर्टें, एक ई-मोबिलिटी तथा लो कार्बन पैसेंजर रोड ट्रांसपोर्ट पर तथा दो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना एवं 
एकीकरण पर, क्रमश: फरवरी और अगस्‍त 2021 में जारी की गई हैं।

फरवरी में इलेक्ट्रिक वाहन के लाभो ं के बारे में दिल्‍लीवासियो ं को शिक्षित करने के लिए 'स्विच दिल्‍ली' नामक एक अभियान भी 
शुरू किया गया।

अगस्‍त 2021 में, नीति आयोग तथा विश्‍व संसाधन संस्‍थान भारत द्वारा परिवहन विकार्बनीकरण मंच लाचं किया गया। यह मंच 
वार्ता शुरू करने तथा समाधानो ं का विकास करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए गतिशीलता तथा ऊर्जा क्षेत्र के सभी 
हितधारको ंको एक समर्पित प्लेटफॉर्म प्रदान करने का प्रयास करता ह।ै

2021-22 में भारत के परिवहन को कार्बन मुक्‍त करने पर अनेक कार्यशालाओ,ं वेबिनारो ंऔर चर्चाओ ंका भी आयोजन किया गया।

शहरीकरण का प्रबधंन

अपशिष्टवार शहर : नगरपालिका ठोस अपशिष्‍ट प्रबधंन में सर्वोत्‍तम प्रथाएं
'अपशिष्‍टवार शहर' 15 राज्‍यों  के 28 शहरो ंकी सर्वोत्‍तम प्रथाओ ंको प्रलेखित करता ह।ै यह रिपोर्ट नीति आयोग और विज्ञान और 
पर्यावरण केन्‍द्र  द्वारा संयकु्‍त रूप से संचालित देशव्‍यापी अध्‍ययन एवं सर्वेक्षण की देन ह।ै सर्वोत्‍तम प्रथाओ ं का संग्रह जमीनी स्‍तर 
पर जलुाई 2021 में शुरू किए गए 5 माह के व्‍यापक अनुसंधान की देन है। यह रिपोर्ट 10 विभिन्‍न पहलुओ ं के क्रॉस सेक्‍शन से 
नगरपालिका ठोस अपशिष्‍ट के समूचे दायरे की जाचं करती है जो स्‍थायी मूल्‍य श्रृंखला को स्‍पष्‍ट करते हैं। इन विषयगत पहलुओ ं
में स्रोत पर पृथक्‍करण, सामग्री रिकवरी, प्रौद्योगिकी नवाचार, विभिन्‍न प्रकार के अपशिष्‍ट एवं प्रणालियो ंजसेै कि स्‍वाभाविक रूप से 
सड़नशील, प्‍लास्टिक, ई-वेस्‍ट, सीएंडडी अपशिष्‍ट और लैंडफिल के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचार शामिल हैं। रिपोर्ट दिसंबर, 
2021 में लाचं की गई।
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पहाड़ी क्षेत्रों के लिए योजना और वास्तुशिल्प रूपरेखा
भारत के पहाड़ी क्षेत्रों  में आकर्षक जैव विविधता तथा मंत्रमुग्‍ध कर देने वाली संुदरता पाई जाती ह।ै यहा ं एकान्त स्थान में वास 
और पुनर्यौवन के लिए पर्यटको ंका जमावड़ा लगा रहता ह।ै दरु्भाग्‍य से इसके कारण और तेजी से शहरीकरण के कारण प्राकृतिक 
संसाधनो ंका जरूरत से ज्‍यादा दोहन हुआ है।

पहाड़ी क्षेत्रों  के लिए एक योजना एवं वास्‍तुशिल्‍पीय ढाचंा तयैार करने के लिए जनू 2021 में एक समिति का गठन किया गया जिसमें 
वास्‍तुशिल्‍पीय, सिविल इंजीनियर, योजनाकार और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल किए गए।

यह रूपरेखा, जिसके इस वित्‍त वर्ष में पूर्ण हो जाने की उम्‍मीद ह,ै निम्‍नलिखित पहलुओ ंको शामिल करेगी :

1.	 पहाड़ी क्षेत्रों  के स्‍थलाकृतिक संदर्भ, संरक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, परंपरागत वास्‍तुशिल्‍पीय पद्धतियो ंऔर संस्कृति  के लिए उपयकु्‍त 
वैज्ञानिक भवन उप नियमो ंएवं निर्माण मानदंडो ंका निर्माण करने के लिए पद्धति का निर्माण।

2.	 इन क्षेत्रों  में वहन क्षमता पर आधारित शहरीकरण का सुनिश्‍चय करने के लिए नियोजन के विनियम तथा पर्यटन 
प्रबंधन की रणनीतिया ंतैयार करना।

3.	 बहुक्षेत्रक अनुक्रमिक स्‍थलाकृतिक नियोजन के लिए दिशानिर्देश/कार्यपद्धति का निर्माण।

4.	 नियोजित क्षेत्रों  में योजनाओ ंके प्रभावी प्रबंधन के लिए विधायी एवं संस्‍थानिक तंत्रों  को सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत 
सिफारिशें तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों  में बतेरतीब विकास की रोकथाम।

5.	 पहाड़ी कस्‍बों  में भवन निर्माण के लिए अनुमोदन और ग्रामीण क्षेत्रों  में निर्माण के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ की 
प्रणालियो ंको कारगर बनाने के लिए जिला प्राधिकारियो,ं शहारी एवं ग्रामीण स्‍थानीय निकायो ं के लिए निर्णय लेने के 
उपकरण तैयार करना।

भारत में 'शहरी' को फिर से परिभाषित करना
यद्यपि 2011 की जनगणना ने आबादी का अनुमान लगाने के लिए 8000 कस्‍बों  को 'शहरी' के रूप में नामित किया ह,ै फिर भी 
उनमें से आध ेअभी भी प्रशासनिक दृष्टि से 'ग्रामीण' हैं, जिन्‍हें सेंसस टाउन के रूप में जाना जाता ह।ै

सेंसस टाउन ने 2001 से 2011 के बीच शहरी आबादी में निवल वदृ्धि में 30 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया ह ैजो बदलाव की 
उस प्रकृति को दर्शाता ह ैजो ग्रामीण क्षेत्रों  में हो रहा ह।ै समाजीय और आर्थिक विकास में उनके योगदान का आकलन करना और 
'सावंिधिक टाउन' के रूप में उपयकु्‍त पहचान प्रदान करना देश में शहरीकरण के लाभो ंको प्राप्‍त करने के लिए आवश्‍यक है। यदि 
वैधानिक मास्‍टर प्‍लान के तहत व्‍यापक स्‍थलाकृतिक विकास रणनीति के बगैर उनका बढ़ना जारी रहा तो ऐसे कस्‍बों  में नियोजित 
शहरी विकास के लाभ प्राप्‍त करने के अवसरो ंका उपयोग नही ंहो सकता ह।ै काफी लंब ेसमय तक बतेरतीब विकास, अनियोजित 
निर्माण तथा अवसंरचना का तदर्थ प्रावधान उनको बड़े जोखिमो ंमें डाल देंगे।

शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल इस मुद्दे पर अन्‍य थिकं टैंक के साथ विचार विमर्श कर रहा ह ैऔर आतंरिक रूप से अनुसंधान कर रहा ह।ै

शहरी शासन के मुद्दों का समाधान करना
मध्‍य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के शहरो ंको छोड़कर भारत के अधिकाशं शहरो ंमें मेयर को सीमित कार्यपालक जिम्‍मेदारिया ंसौपंी 
गई हैं। साथ ही, नगर निगम का कार्यकाल पाचं साल का होता ह,ै जबकि मेयर का कार्यकाल राज्‍य दर राज्‍य 1 से 5 साल के बीच 
होता ह।ै यह दनुिया भर के अन्‍य शहरो ंमें मेयर के लिए अपनाए जा रहे मॉडलो ं के बिल्‍कु ल विपरीत ह।ै

वर्टिकल इस मुद्दे पर अन्‍य थिकं टैंक तथा अनुसंधान संगठनो ं के साथ विचार विमर्श कर रहा है और इस पर एक श्‍वेत पत्र तयैार 
कर रहा ह।ै उपयकु्‍त कार्रवाई के लिए राज्‍य सरकारो ं के साथ मजबतू शहर स्‍तरीय नेततृ्‍व की आवश्‍यकता पर चर्चा की गई ह।ै
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शहरी स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण
कोविड-19 महामारी के आलोक में शहरी स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन प्रणाली को अधिक मजबतू बनाने के लिए चुनौतियो ंएवं सर्वोत्‍तम प्रथाओ ं
को मानचित्रित करना तथा कुशल रणनीतिया ंतयैार करना आवश्‍यक ह–ैआज से पहले इतनी प्रबल आवश्‍यकता कभी महसूस नही ं
की गई थी। तद् नुसार, नीति आयोग के विशेष सचिव डॉ. के राजेश्‍वर राव ने 3 सितंबर 2021 को डॉ. अनुराधा जनै, सलाहकार 
(स्‍वास्‍थ्‍य), यएूसएआईडी और श्रिया सेठी, कंट्री डायरेक्‍टर, इंटरनेशनल इनोवेशन कोर से मुलाकात की। सहयोग के संभावित क्षेत्रों  
तथा कार्य के दायरे पर चर्चा हुई। परिणामत: आगे की राह पर एक संकल्‍पना नोट तयैार किया गया ह ैऔर नवंबर 2021 में पहली 
हितधारक बठैक आयोजित की गई।

शहरी भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की रणनीतियां
शहरी भमूि शासन में सुधार तथा इसे संस्‍थानीकृत ऋण और सुरक्षित निवेश के लिए अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए 
वर्टिकल एक रणनीति पेपर का विकास कर रहा ह ै जिसका प्रयोग राज्‍यों  / संघ राज्‍य क्षेत्रों  द्वारा तत्‍काल संदर्भ के रूप में किया जा 
सकता ह।ै इसे आगे बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में विभिन्‍न प्रौद्योगिकियो,ं आधनुिकीकरण के प्रस्‍तावो,ं सर्वोत्‍तम प्रथाओ ंतथा आगे 
की राह पर चर्चा करने के लिए एक विचारोत्‍पादक सत्र का आयोजन किया गया।

शहरी स्‍थानीय निकायों की नगरपालिका वित्‍त प्रणालियों में सर्वोत्‍तम प्रथाएं
शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल ने शहरी स्‍थानीय निकायो ंके वित्‍तीय सुधारो ंके लिए भारत के कुछ राज्‍यों  द्वारा अपनाए गए कार्यान्‍वयन 
मॉडलो ं की तलुना करने के लिए एक अध्‍ययन शुरू किया ह।ै यह तलुना विभिन्‍न मॉडलो ं की समानताओ ं तथा प्रत्‍येक मॉडल की 
अनोखी विशेषताओ ंको निरपेक्ष ढंग से उजागर करेगी। इसके आधार पर, यह अध्‍ययन वर्तमान में सुधारो ंको लागू करने वाले राज्‍यों  
के लिए सबक तयैार करने का प्रयास करेगा।

मूल्यांकन
2021-22 में, इस वर्टिकल ने आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चार ईएफसी, 
डीआईबी, पीआईबी ज्ञापन, मंत्रिमंडल नोट और पीपीआर तथा दिल्ली और सूरत की मेट्रो रेल परियोजनाओ ंका मूल्‍यांकन किया/
जाचं की।

एमएसएमई

एमएसएमई वर्टिकल भारत में सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम (एमएसएमई) की नीतियो ंएवं कार्यक्रमो ंसे संबंधित मामले देखता 
ह।ै

कच्‍चे माल के स्रोतो,ं आपूर्तिकर्ताओ ं एवं व्‍यवसाय साझदेारो ं से निकटता, बेहतर समन्‍वय और मितव्‍ययी संचालन के कारण 
पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई क्‍लस्‍टर तेजी से बढ़े हैं। सरकार ने एमएसएमई की उत्‍पादकता और प्रतिस्‍पर्धी क्षमता बढ़ाने 
के लिए एक प्रमुख रणनीतिक के रूप में क्‍लस्‍टर विकास दृष्टिकोण अपनाया ह।ै इस संदर्भ में, उनकी उत्‍पादकता, प्रतिस्‍पर्धी 
क्षमता, निर्यात अभिमुखीकरण और नवाचारी क्षमता के आधार पर क्‍लस्‍टरो ं के निष्‍पादन का मूल्‍यांकन करना अनिवार्य है। 
साथ ही, क्‍लस्‍टरो ंका निष्‍पादन बढ़ाने के लिए उनकी प्रमुख चुनौतियो ंएवं आवश्‍यकताओ ंकी पहचान करना भी आवश्‍यक है।

वर्टिकल ने 'सामान्‍य अवसंरचना के सृजन पर बल देते हुए उत्‍पादता एवं गुणवत्‍ता में सुधार के लिए एमएसएमई क्‍लस्‍टर' पर 
एक अनुसंधान अध्‍ययन शुरू किया जो वर्तमान में चल रहा ह।ै
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प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण

प्‍लास्टिक के स्‍वाभाविक रूप से 
सड़नशील विकल्‍प के लिए विशेषज्ञ 
समिति

पर्यावरण, वन एवं जलवाय ु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उद्योग के सहयोग से इस वर्टिकल ने प्‍लास्टिक 

के स्‍वाभाविक रूप से सड़नशील विकल्‍प के रूप में एक उत्‍पाद का विकास करने 
में सहायता प्रदान की ह।ै अब तक दो दौर की बठैकें  हो चुकी हैं तथा फरवरी 2022 तक उप 

समिति की रिपोर्ट को अतंिम रूप देने की योजना बनाई गई ह।ै

भारत के लिए विकार्बनीकरण के तरीकों का विकास 
करना
वर्टिकल ने 2021 में ग्‍लासगो शिखर बठैक में भारत की सीओपी26 प्रतिज्ञा, पंचामृत के 
कार्यान्‍वयन के लिए रणनीति तयैार की। वर्टिकल ने सेक्‍टोरल परिवर्तन और जलवाय ुवित्‍त 
जुटाने पर अध्‍ययन किए।

पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती का मानचित्रण
नीति आयोग के नेतृत्‍व में इसरो ने 'पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में झमू खेती के तहत क्षेत्रफल और इस 
पर निर्भर झमूिया परिवारो ं का अनुमान' पर एक अध्‍ययन शुरू किया ह।ै यह अध्‍ययन, 
जो पूरा होने के अतंिम चरणो ंपर ह,ै परू्वोत्‍तर क्षेत्र में झमू खेती की प्रथा पर परिवर्तनकारी 
दृष्टिकोण को सूचित करने का आधार होगा।

स्रोत पर अपशिष्‍ट को अलग करने के लिए 
स्‍वभाव में परिवर्तन पर नीतिगत दिशानिर्देश
स्रोत पर अपशिष्‍ट को अलग करने से जडु़ी आवश्‍यकता एवं चुनौतियो ं पर एक नीति 
नोट तयैार किया गया। इस नोट ने वर्तमान नीति एवं शासन परिदृश्‍य का उल्‍लेख किया 
और सर्वोत्‍तम प्रथाओ ंकी सिफारिश की। पेपर में स्रोत पर अपशिष्‍ट को अलग करने के 
लिए स्‍वभाव में परिवर्तन को प्रोत्‍साहित करने के लिए कुछ नीतिगत सिफारिशें भी प्रस्‍तुत 
की गई हैं। यह नोट आईआईएम बंगलौर और आईआरजी सिस्‍टम्‍स साउथ एशिया के 
सहयोग से तैयार किया गया।
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प्‍लास्टिक मुक्‍त शहरों और महासागरों पर राष्ट्रीय वार्ता
वर्टिकल ने पार्ले फॉर दि ओसन के संस्‍थापक और सीईओ साइरिल गटश् द्वारा प्‍लास्टिक मुक्‍त शहरो ंऔर महासागरो ंपर एक उच्‍च 
स्‍तरीय राष्‍ट्रीय वार्ता का आयोजन किया। नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने इस वार्ता की अध्‍यक्षता की और माननीय 
पर्यावरण, वन एवं जलवाय ुपरिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्‍द्र यादव मुख्‍य अतिथि थ।े

परियोजना मूल्यांकन और प्रबधंन प्रभाग

सार्वजनिक कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं का मूल्‍यांकन
अपने मूल्‍यांकन ज्ञापनो ं के माध्‍यम से नीति आयोग व्‍यवस्थित सुधारो ंका सुझाव देने एवं सुधारो ंको लागू करने में सहायक रहा ह ै
जिनका उद्देश्‍य सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओ ंका प्रभाव बढ़ाना तथा डिलीवरी एवं परिणाम को ध्‍यान में रखते हुए खर्च करना ह।ै

2021-22 दौरान (31 दिसंबर 2021 तक), ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्‍तावो ं में निहित 150 योजनाओ/ं कार्यक्रमो ं (जिनमें 
300 उप योजनाएं शामिल हैं) का मूल्‍यांकन किया गया जिनमें 30,40,918.85 करोड़ रुपये का परिव्‍यय शामिल था। 01 अप्रैल 
से 31 दिसंबर, 2021 तक मूल्‍यांकित परियोजनाओ ंका सेक्‍टोरल वितरण नीचे तालिका में दिया गया ह ै :
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पीएएमडी द्वारा मलू्‍यांकित ईएफसी/पीआईबी प्रस्‍तावो ंकी क्षेत्रवार संख्‍या और लागत 
(1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक)

क्र. सं. क्षेत्र
2021–22

संख्या लागत (करोड़ रुपये में)

कृषि

1 कृषि और संबद्ध क्षेत्र 5 7,86,795.92

ऊर्जा

2 विद्युत 5 9,981.57

3 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 8 54,775.32

निष्कर्षण उद्योग

4 कोयला

5 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस 1 41,520.00

परिवहन

6 रेलवे

7 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 1 7,270.00

8 नागर विमानन 2 5,805.00

9 बंदरगाह, पोत परिवहन एवं वाटरवे 1 2,500.00

उद्योग

10 भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम 2 28,469.44

11 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम 5 25,229.56

12 इस्पात एवं खान 1 98.48

13 पेट्रो रसायन एवं उर्वरक

14 कपड़ा 8 72,944.22

15 खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग

16 वाणिज्‍य एवं उद्योग 10 23,510.62

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

17 जैव प्रौद्योगिकी

18 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 8 23,219.82

19 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान

20 महासागर विकास

21 पृथ्वी विज्ञान 4 5,561.00

सामाजिक सेवाएं

22 शिक्षा/मानव संसाधन विकास 5 60,001.66

23 संस्कृति  3 2,751.64

24 यवुा कार्यक्रम एवं खेल 2 4,582.09

25 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्‍याण 5 4,75,400.76

26 महिला एवं बाल विकास 2 75,169.94
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क्र. सं. क्षेत्र
2021–22

संख्या लागत (करोड़ रुपये में)

27 श्रम एवं रोजगार 1 832.30

28 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 4 3,640.37

29 आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन 2 8,961.99

30 ग्रामीण विकास 5 7,41,055.41

31 अल्पसंख्यक कार्य 4 39,345.04

32 जनजातीय कार्य

33 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

34 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

संचार

35 सूचना और प्रसारण 3 4,433.12

36 डाक

37 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी 5 21,483.12

38 डाक और संचार 3 10,371.30

अन्‍य

39 गृह 6 5,777.29

40 पर्यटन 4 7,578.37

41 पर्यावरण एवं वन 1 592.05

42 विधि एवं न्‍याय

43 जल शक्ति एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा उद्धार 8 2,56,899.33

44 पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (डोनर)

45 उपभोक्‍ता मामले 5 64,304.00

46 वित्‍त/कारपोरेट कार्य 7 31,570.19

47 योजना आयोग / नीति आयोग 1 933.00

48 विदेश मामले 1 5,110.61

49 साखं्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन 1 5,120.30

50 संसदीय कार्य

51 पंचायती राज 1 21,617.49

52 आवास एवं शहरी मामले 7 96,908.25

53 कौशल विकास और उद्यमिता 1 1,435.28

54 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन

55 सहकारिता 1 2,783.00

56. रक्षा 1 4,580.00

कुल 150 30,40,918.85
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सार्वजनिक–निजी भागीदारी
सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन और संचालन के लिए अधिमान्य माध्यम के रूप में पीपीपी की पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए 
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) वर्टिकल सबसे आगे कार्य करता ह।ै इसके लिए, वर्टिकल नीतिगत स्तर की सिफारिशें करता 
ह ै और कार्यान्वयन एजेंसियो ं को लेन-देन संरचना मार्गदर्शन प्रदान करता ह।ै वर्टिकल परिसंपत्ति मौद्रिकरण कार्यक्रम, लेनदेन की 
निगरानी, निवेश संरचनाएं, प्रगति और मदु्दों  पर विचार-विमर्श, यदि कोई हैं तो, पर भी काम करता ह।ै

केन्‍द्री य क्षेत्र की सार्वजनिक–निजी भागीदारियों का मूल्‍यांकन
2021-22 के दौरान (31 जनवरी 2022 तक), इस वर्टिकल द्वारा 74 पीपीपी परियोजनाओ ंका मूल्‍यांकन किया गया जिनकी कुल 
लागत 1,03,523 करोड़ रुपये है। मूल्‍यांकित परियोजनाओ ंका क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार ह ै :

पीपीपी परियोजनाएं, जिनका वित्‍त वर्ष 2021-22 (31 जनवरी 2022 तक) में मलू्‍यांकन किया गया

क्र. सं. मलू्यांकित परियोजना परियोजनाओ ंकी संख्या कुल लागत (करोड़ रुपये में)

1 सड़क 50 53,890

2 पोर्ट 9 9,398

3 इको पर्यटन 2 90

4 हॉस्पिटल 3 2,422

5 साइलो 4 865

6 रोपवे 1 410

7 टेलीकॉम 1 20,643

8 रेलवे स्टेशन 2 1,454

9 रेलवे फ्राइट कॉरिडोर 1 9,369

10 पाइपलाइन 1 4,982

कुल 74 1,03,523

अवसंरचना क्षेत्र में निजी एवं विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस साल पीपीपी वर्टिकल द्वारा अनेक नवोन्‍मेषी पहलें 
शुरू की गईं।
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विवाद समाधान तंत्र पर कार्यबल
सरकार या सीपीएसई से संबंधित काम देखने वालो ंके लिए कामकाज करने की सरलता बढ़ाने और निजी निवेशको ंएवं ठेकेदारो ंमें 
आत्‍मविश्‍वास पैदा करने के लिए माननीय वित्‍त मंत्री ने वित्‍त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में एक समाधान तंत्र का गठन करने 
की घोषणा की थी। नतीजतन मार्च 2021 में प्रमुख केन्‍द्रीय मंत्रालयो ंएवं विभागो ं के प्रतिनिधित्‍व के साथ नीति आयोग के सीईओ 
की अध्‍यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया।

इस कार्यबल को सरकार (मंत्रालय, सीपीएसई) और निजी निवेशको/ंठेकेदारो/ंछूटग्राहियो ं के बीच अनुबंधो ं एवं कानूनी संबंधो ं से 
उत्‍पन्‍न विवादो ं के समय पर एवं लागत प्रभावी समाधान के लिए एक प्रभावी समाधान तंत्र का विकास करने की जिम्‍मेदारी सौपंी 
गई थी। सभी कें द्रीय मंत्रालयो,ं सीपीएसई, और सावंिधिक प्राधिकरणो ंके लिए लागू, निर्धारित तंत्र में एक समयबद्ध सुविधा प्रक्रिया 
शामिल होती है, जो पक्षों  को सुलहकर्ताओ ंकी सहायता से पारस्परिक रूप से समझौते पर सहमति देती ह।ै यह सरकार और किसी भी 
निजी पक्ष द्वारा विवाद के लम्बित होने के किसी भी स्तर पर - मध्यस्थता या विवाद की कार्यवाही शुरु करने से पहले, उसके दौरान 
या बाद में पूरा किया जा सकता ह।ै हितधारक मंत्रालयो ं के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद, इस कार्यबल ने अपनी सिफारिश 
के भाग के रूप में 'मेलमिलाप के माध्‍यम से सरकार और निजी संस्‍थाओ ं के बीच विवादो ं के समाधान के लिए दिशानिर्देश' तयैार 
करने में मदद की।

मॉडल रियायत करार–बंदरगाह
2021-22 में बंदरगाह, पोत परिवहन नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक अतंर् मंत्रालयी परामर्श के माध्‍यम से अपने मॉडल रियायत 
करार (एमसीए)-बंदरगाह को संशोधित एवं अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की। एमसीए -बंदरगाह एक मॉडल रियायत दस्‍तावेज है 
जो प्रमुख बंदरगाहो ंद्वारा शुरू की गई सभी पीपीपी परियोजनाओ ंकी परियोजना संरचना और रियायत रूपरेखा का मार्गदर्शन करता 
ह।ै इस संशोधन का ज्‍यादातर उद्देश्‍य परियोजनाओ ंकी लाभप्रदता बढ़ाना और परिणामत: एमसीए तथा इसके अधीन परियोजनाओ ं
की बोली सामर्थ्‍य और बैंकिग सामर्थ्‍य बढ़ाना ह।ै

पीपीपी वर्टिकल ने पिछले तीन वर्षों में मंत्रालय की विभिन्‍न पीपीपी परियोजनाओ ंके अपने मूल्‍यांकन में रियायत की शर्तों में सुधार 
के लिए विस्‍तृत टिप्‍पणिया ं एवं सुझाव प्रदान किए। और एमसीए-बंदरगाह 2021 तयैार करने के दौरान वर्टिकल ने मंत्रालय के 
प्रतिनिधियो ंके साथ अनेक दौर के विचार विमर्श/बठैको ंतथा लिखित प्रस्‍तुतियो ंके माध्‍यम से प्रक्रिया में अभिन्‍न रूप से भाग लिया। 
'मॉडल रियायत करार 2021' जिसे नीति आयोग के इनपुट एवं सुझावो ंके आधार पर अतंिम रूप दिया गया ह,ै 12 नवंबर 2021 
को जारी किया गया।

सुबह : स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थानों के सौरीकरण में राज्‍यों की मदद करना
नीति आयोग ने संस्‍थाओ ंद्वारा किसी पूंजी निवेश या सरकार से किसी सब्सिडी के बगैर पूरे देश में कम कीमत पर स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओ ं
की छत पर सोलर पैनल की स्‍थापना के माध्‍यम से सौर विद्युत प्रदान करने के लिए 'सुबह' (सूर्य का आशीर्वाद और स्‍वास्‍थ्‍य) पहल 
शुरू की ह।ै नीति आयोग द्वारा यह परियोजना विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  में चलाई जा रही ह।ै यह 
परियोजना निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करके वित्त पोषित की जाएगी, जो संबंधित स्वास्थ्य संस्थानो ं द्वारा बिजली की प्रतिबद्ध 
खरीद के माध्यम से अपना प्रतिफल प्राप्त करेगा। इस संबंध में, सितंबर 2021 में राज्‍यों  एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों  के साथ एक राष्‍ट्रव्‍यापी 
कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतो ंका भी विकास किया गया।

भारतीय सार्वजनिक प्रापण सुधार (‘एल1’ का विकल्‍प)
वर्तमान में, वस्तुओ,ं कार्यों और सेवाओ ंकी खरीद के लिए काफी सरकारी व्यय किया जाता ह।ै न्यूनतम लागत चयन (या एल1) 
पद्धति के माध्यम से बोलीदाता का चयन करने की मौजदूा पद्धति की प्रभावकारिता की समीक्षा करने की लंब ेसमय से आवश्यकता 
ह।ै अधिक प्रभाव वाली परियोजनाओ ंतथा अत्‍याधनुिक उपकरणो ंमें, जिनमें काफी मात्रा में अनुकूलन, विशेषज्ञता एवं अत्‍याधनुिक 
प्रौद्योगिकी शामिल होती है, जहा ं बोलीदाता का नवाचार, गुणवत्‍ता, दक्षता एवं अनुभव महत्‍वपूर्ण होता ह,ै न्‍यूनतम बोलीदाता के 
चयन की वर्तमान विधि के फलस्‍वरूप अक्‍सर अभीष्‍ट से कम डिलीवरी होती ह,ै निष्‍पादन नही ंहोता ह,ै जीवन चक्र लागत, विलंब 
एवं मध्‍यस्‍थता अधिक होती ह।ै

विभिन्‍न हितधारको ं के साथ विस्‍तृत विचार विमर्श के आधार पर, नीति आयोग ने सामान्‍य वित्‍तीय नियम (जीएफआर) 2017 में 
शामिल करने के लिए अनेक वैकल्पिक प्रापण रणनीतिया ंतयैार की हैं ताकि सार्वजनिक प्रापण प्राधिकरण एवं एजेंसिया ंपरियोजना 
विशिष्‍ट आवश्‍यकताओ ंके आधार पर पारदर्शी ढंग से उपयकु्‍त विधि का चयन करने में समर्थ हो सकें ।
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इन सिफारिशो ं के आधार पर वित्‍त मंत्रालय के प्रापण नीति प्रभाग ने 29 अक्तूबर 2021 को 'प्रापण एवं परियोजना प्रबंधन' पर 
सामान्‍य अनुदेश जारी किए। इन अनुदेशो ंने परामर्श सेवाएं प्राप्त करने के लिए नियत बजट आधारित चयन (एफबीएस) विधि शुरू 
की ह ैऔर कार्य एवं गैर परामर्श सेवाओ ं के प्रापण में गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) विधि को अनुमत किया 
ह।ै गुणवत्‍ता अभिमुख प्रापण (क्‍यूओपी) की हाल ही में परिभाषित संकल्‍पना केव ल कम लागत (या एल1) पर बल देने के स्‍थान 
पर प्रापण की प्रक्रिया में धन के लिए मूल्‍य (वीएफएम) लाने की दिशा में एक कदम ह।ै यह प्रापण प्राधिकारियो ंको और विकल्‍प 
प्रदान करेगा तथा उन्‍हें जनहित में प्रभावी निर्णय लेने में समर्थ बनाएगा।

जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम का पुनर्विकास
वर्ष के दौरान, वर्टिकल ने पीपीपी के माध्यम से दिल्ली में जेएलएन स्टेडियम के पुनर्विकास की रणनीति को अंतिम रूप देने में 
यवुा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के साथ निकटता से काम किया। यह परियोजना स्‍टेडियम के आसपास उपलब्‍ध क्षमता के मिश्रित 
प्रयोग/रियल एस्‍टेट विकास का लाभ उठाएगी। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य स्टेडियम के विकास को बढ़ावा देना और राजस्व 
गतिविधियो ंको अधिकतम करने के लिए पूरक व्यावसायिक गतिविधियो ं के लिए अप्रयकु्त/कम प्रयकु्त स्थानो ंको विकसित करना 
ह।ै यवुा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के साथ मिलकर नीति आयोग ने पीपीपी के माध्‍यम से लाभप्रदता एवं आरंभिक संभाव्‍यता का 
मूल्‍यांकन करने के लिए परियोजना का संभाव्‍यता पूर्व विश्‍लेषण किया।

यह वर्टिकल गतिविधियो ं को लाचं करने में मंत्रालय की मदद कर रहा है। वर्ष के दौरान लेनदेन सलाहकार की नियकु्ति के लिए 
मंत्रालय द्वारा बोली प्रक्रिया शुरू की गई तथा उम्‍मीद ह ै कि वह कार्य शीघ्र शुरू कर देंगे।

ईएसआईसी की चार स्‍वास्‍थ्‍य देखरेख सुविधाओ ं का परिवर्धन, सचंालन एवं 
अनरुक्षण
नीति आयोग ने पीपीपी के माध्‍यम से चार अभिचिह्नित लोकेशन में ईएसआईसी की स्‍वास्‍थ्‍य देखरेख सुविधाओ ंके परिवर्धन, संचालन 
एवं अनुरक्षण के लिए रणनीति को अतंिम रूप देने में कार्यसम्पादन की प्रक्रिया से जडु़ी सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्‍य 
बीमा निगम (ईएसआईसी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया।

भारतनेट की संरचना
दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ मिलकर नीति आयोग ने पीपीपी के माध्‍यम से भारतनेट परियोजना के कार्यान्‍वयन की रणनीति 
को अतंिम रूप दिया। परियोजना का पहला चरण कार्यान्वित किया जा चुका है, जबकि दूसरा चरण, जो इस समय कार्यान्‍वयन के 
विभिन्‍न चरणो ं पर ह,ै को अब पीपीपी के माध्‍यम से पूरा करने का प्रस्‍ताव किया गया ह।ै इससे सरकार द्वारा पहले से सृजित की 
गई अवसंरचना का उपयोग संभव होगा और साथ ही क्रमिक विकास एवं प्रभाव के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता, गुणवत्‍ता एवं निवेश 
आकर्षित करना भी संभव होगा।

दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर पीपीपी वर्टिकल ने इष्‍टतम एवं वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद पीपीपी संरचना तयैार करने के लिए 
परियोजना के विभिन्‍न पहलुओ ंका विस्‍तृत विश्‍लेषण किया–सार्वजनिक निधियो ं से पूर्ण वित्‍त पोषण के मॉडल से बाहर निकलकर 
ऐसे मॉडल की ओर अग्रसर होना जो सरकार से आशंिक इक्विटी सहायता के साथ परियोजनाओ ंमें निजी निवेश लाएगा। संरचना 
पर विचार विमर्श किया गया और विभिन्‍न समितियो ंके इनपुट, निवेशको ंके साथ चर्चा और हितधारक परामर्श के आधार पर अतंिम 
रूप दिया गया। वर्टिकल की सक्रिय सहायता से बोली दस्‍तावेज तैयार किए गए तथा उनको अतंिम रूप दिया गया। मंत्रिमंडल के 
अनुमोदन के बाद बोली प्रक्रिया चल रही ह।ै

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की सुविधाओं (चरण II) का विकास
नीति आयोग ने पीपीपी के माध्‍यम से रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के चरण II के कार्यान्‍वयन में इंडियन स्‍ट्रेटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व 
लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की सहायता की। आईएसपीआरएल चादंीखोल, ओडिशा में 4.0 मिलियन मीट्रिक टन और पाडुर, 
कर्नाटक में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन के अतिरिक्त भंडार का विकास कर रहा ह।ै यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ 
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करेगी और आपूर्ति में किसी व्‍यवधान के दौरान कुशन के रूप में काम करेगी। पहला चरण कार्यान्वित किया जा चुका ह,ै जबकि 
दूसरे चरण को अब पीपीपी के माध्‍यम से शुरू करने का प्रस्‍ताव किया गया ह।ै

नीति आयोग ने पीपीपी मॉडल पर परियोजना का निर्माण करने और बोली दस्‍तावेज तयैार करने के लिए आईएसपीआरएल और 
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ सक्रियता से काम किया है। परियोजनाओ ं के लिए पीपीपीएसी मूल्‍यांकन पूरा कर 
लिया गया है और हाल ही में प्राप्‍त मंत्रिमंडल अनुमोदन के बाद बोली प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

हाई स्पीड रेल परियोजनाएं
नीति आयोग ने मुं बई-अहमदाबाद हाई स्‍पीड रेल परियोजना के लिए संयकु्‍त समिति की दो बठैको ं का आयोजन किया। इसके 
अलावा, 2021-22 में भारत में अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचना निविदा प्रदान की गई। वर्ष के दौरान तीन सिविल पैकेज ो ं के 
तहत निर्माण भी शुरू हो गया। इस वर्ष साबरमती और वापी सेक्‍शन के लिए सिविल कार्य के टेंडर भी सौपंे जाएंगे क्योंकि  भूमि 
अधिग्रहण का लगभग 96 प्रतिशत काम पूरा हो गया ह।ै सिविल पैकेज ो ं के लिए पर्यवेक्षण परामर्श कार्य भी भारतीय संस्‍था के 
नेततृ्‍व वाले कंसोर्टियम को सौपंा गया ह।ै

ग्रामीण विकास
नीति आयोग का ग्रामीण विकास वर्टिकल ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान 
करता ह।ै यह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्‍न योजनाओ ंएवं कार्यक्रमो ंकी प्रगति की निगरानी भी करता ह।ै

माननीय प्रधानमंत्री और उपाध्‍यक्ष के राज्‍यों के दौरे का समन्‍वय करना
प्रधानमंत्री/उपाध्‍यक्ष के राज्‍यों  के दौरो ं के लिए ग्रामीण विकास क्षेत्र की योजनाओ ं जैसे कि मनरेगा, पीएमएवाई-जी, डीएवाई-
एनआरएलएम, एनएसएपी, एसएजीवाई, एसपीएमआरएम और पीएमजीएसवाई का भौतिक एवं वित्‍तीय स्‍टेटस तयैार किया गया 
और प्रदान किया गया।

इस वर्टिकल ने 'सहकारी संघवाद को फिर से जीवंत बनाना' के अगं के रूप में नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष/सदस्‍यों  तथा राज्‍यों  के मुख्‍य 
मंत्रियो ं के बीच बठैको ं के लिए राज्‍यों  द्वारा उठाए गए विभिन्‍न मुद्दों  के संबंध में जवाब/स्‍पष्‍टीकरण प्रदान करने में ग्रामीण विकास 
मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ समन्‍वय किया।

ओओएमएफ 2021-22 की समीक्षा
वर्टिकल ने उत्‍पाद-परिणाम निगरानी रूपरेखा के अपडेशन की समीक्षा के लिए डीएमईओ के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के 
अधिकारियो ंकी एक बठैक का समन्‍वय किया।

अगले वर्ष (2022–23) के लिए संकेतको ंको अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही ह।ै ग्रामीण विकास विभाग के अधीन सीएस/
सीएसएस के संबंध में 2021-22 के लिए ओओएमएफ के संकेतको ं को तर्क संगत बनाने एवं अपडेट करने के लिए डीएमओ को 
टिप्‍पणिया ंप्रदान की गईं।

मूल्यांकन
वर्टिकल ने इस वर्ष एक मंत्रिमंडल नोट, चार ईएफसी प्रस्‍तावो ंतथा दो पीपीआर का मूल्‍यांकन किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर परामर्श समूह
इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों  पर चर्चा करने के लिए 24 जनू 2021 को नीति आयोग के सदस्‍य डॉ. वी के सारस्‍वत की अध्‍यक्षता 
में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) पर परामर्श समूह की पहली बठैक आयोजित की गई।
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बठैक के दौरान निम्नलिखित बिदं ुसामने आए :

1.	 भारत को ग्‍लोबल टेक्‍नोलॉजी लीडर बनाने में महत्‍वपूर्ण प्रौद्योगिकियो ंकी महत्‍वपूर्ण भूमिका तथा इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त 
करने के लिए आत्‍मनिर्भर बनने की आवश्‍यकता।

2.	 विज्ञान को बाजार तक ले जाने, उत्‍पाद डिजाइन करने, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्थन तथा आयातित 
प्रौद्योगिकियो ं के साथ अतंराल को पाटने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए शकै्षणिक संस्‍थाओ,ं उद्योग और 
राष्‍ट्रीय प्रयोगशालाओ ंको एक मंच पर लाने के लिए सुधार

3.	 उभरती प्रौद्योगिकियो ंके क्षेत्रों  पर अधिक बल देने की आवश्‍यकता ह,ै जसेै कि मोलेक्‍युलर इलेक्‍ट्रानिक्‍स, न्‍यूरोमार्फिक 
कंप्‍यूटिग, साइबर सुरक्षा और साइबर फिजिकल सिस्‍टम, सीबडे माइनिगं, ड्रग डिस्‍कवरी, कार्बन कैप्‍चर यटुिलाइजेशन 
और भंडारण, वैकल्पिक ईंधन यानी हाइड्रोजन और मेथनॉल, नैदानिक अनुसंधान, सिथंेटिक बायोलॉजी, क्‍वांटम 
टेक्‍नोलॉजी, पानी का विलवणीकरण आदि।

भारतीय मानक ब्‍यूरो की ततृीय पक्ष समीक्षा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल के सहयोग से डीएमईओ भारतीय मानक ब्‍यूरो (बीआईएस) की तृतीय पक्ष समीक्षा कर रहा ह।ै 
डीएमईओ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल की एक संयकु्‍त टीम बीआईएस के प्रस्‍तावित मूल्‍यांकन के लिए टीओआर तैयार 
करने के लिए आरंभिक साहित्‍य की समीक्षा कर रही ह।ै

30 जलुाई 2021 को डीएमईओ के महानिदेशक की अध्‍यक्षता में एक बठैक का आयोजन किया गया जिसमें बीआईएस के 
महानिदेशक ने बीआईएस की गतिविधियो ं पर एक विस्‍तृत प्रस्‍तुति दी। इस बठैक में उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव, वरिष्ठ 
सलाहकार (एसएंडटी), और नीति आयोग के अन्य अधिकारियो ं ने भाग लिया, जिसमें समीक्षा के लिए टीओआर और आगे की 
राह पर चर्चा की गई।

भारतनेट
नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष भारतनेट परियोजना के कार्यान्‍वयन में मासिक प्रगति की निगरानी करते हैं। 30 जलुाई 2021 तक 
भारतनेट के माध्‍यम से चरण 1 में 98 प्रतिशत ग्राम पंचायतो ंऔर चरण 2 में 28.37 प्रतिशत ग्राम पंचायतो ंको कनेक्‍ट किया गया।

समुद्री शैवाल की खेती
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्टिकल भारत में समुद्री शवैाल की खेती को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र से जडु़े बकाया मदु्दों  एवं सरोकारो ं के 
समाधान के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के साथ मिलकर काम कर रहा ह।ै

राष्‍ट्रीय स्‍थायी तटीय प्रबंधन केन्‍द्र , चेन्‍नई के निदेशक द्वारा मन्‍नार की खाड़ी में समुद्री शैवाल की खेती पर 2021 के पूर्वार्ध में 
एमओईएफसीसी को एक फील्‍ड सर्वे रिपोर्ट प्रस्‍तुत की गई। इस रिपोर्ट ने मन्‍नार की खाड़ी के पाचं निर्धारित तटवर्ती क्षेत्रों  में समुद्री 
शैवाल की खेती की तकनीकी संभाव्‍यता का संकेत दिया।

खेती के पाचं चक्रों  के पूर्ण हो जाने के बाद केन्‍द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्‍थान, राष्‍ट्रीय स्‍थायी तटीय प्रबंधन केन्‍द्र  और 
केन्‍द्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्‍थान द्वारा एक संयकु्‍त अध्‍ययन की रिपोर्ट आवश्‍यक अनुदानो ं एवं अनुमोदनो ं के 
बाद 12 माह में एमओईएफसीसी तथा नीति आयोग को प्रस्‍तुत की जाएगी।

भारत के परमाणु विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देना
भारत में विभिन्‍न क्षेत्रों  से बिजली की बढ़ती मागं को देखते हुए भारत सरकार कार्बन फुटप्रिंट पर देश की निर्भरता कम करने के 
लिए अगले दशक में परमाण ुऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाने की योजना बना रही ह।ै
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लघु एवं मध्‍यम स्‍तर के परमाण ु विद्युत संयंत्रों  की संभाव्‍यता का मूल्‍यांकन करने और उनके लाभो ंएवं चुनौतियो ंका आकलन करने 
की दृष्टि से इस कार्य के लिए समवेत प्रयास की आवश्‍यकता होगी।

अन्‍य हितधारको ंके साथ मिलकर नीति आयोग इस क्षेत्र की मौजदूा चुनौतियो,ं विनियामक पहलुओ ंएवं दीर्घावधिक मुद्दों , सुरक्षा के 
उपायो ंआदि के समाधान के लिए आवश्‍यक नीतिया ंतयैार कर रहा ह।ै

लघु परमाणु विद्युत संयंत्रों  की तकनीकी–वाणिज्यिक संभाव्‍यता की जाचं करने के लिए 13 मई 2021 को नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष 
की अध्‍यक्षता में एक राष्‍ट्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की पहली बठैक 24 मई 2021 को हुई जिसमें छोटे रिएक्‍टर 
स्‍थापित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्‍साहित करने के विभिन्‍न उपायो ंपर चर्चा की गई।

दूसरी बठैक 21 जून 2021 और तीसरी बठैक 9 अगस्‍त 2021 को हुई थी।

कौशल विकास, श्रम और रोजगार
प्रशिक्षुता प्रणाली का सुदृढ़ीकरण तथा युवाओ ं की नियोजनीयता बढ़ाना
हितधारको ंके साथ आयोजित किए गए परामर्शों और अतंर्राष्‍ट्रीय प्रशिक्षुता मॉडलो ंके अध्‍ययन के आधार पर वर्टिकल ने कार्यक्रम 
को प्रशिक्षुओ ं एवं नियोक्‍ताओ ं दोनो ं के लिए अधिक प्रभावी एवं सुलभ बनाने के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षुता मंत्रालय को 
सिफारिशें प्रस्‍तुत की।

आकांक्षी जिलों की कौशल विकास योजनाओं का समालोचनात्‍मक विश्‍लेषण
15 आकाकं्षी जिलो ं(शीर्ष निष्‍पादन करने वाले छह जिले और नौ पिछड़े जिले) के लिए संकल्‍प पहल के तहत जिलो ंद्वारा तयैार की 
गई कौशल विकास योजनाओ ंका विश्‍लेषण किया गया। वर्टिकल ने परिवर्तन के चैंपियन डैशबोर्ड पर उनकी रैंकिग के आधार पर 
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इन जिलो ंकी पहचान करने के लिए एडीपी की टीम के साथ सहयोग किया। कौशल विकास के लिए प्रेक्षणो,ं निष्‍कर्षों और सिफारिशो ं
को एक रिपोर्ट में संकलित किया गया जिसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। वर्टिकल ने अभ्यास 
पर एक प्रस्तुति दी और रिपोर्ट की सिफारिशो ंपर चर्चा की। परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया कि नीति आयोग जिलो ंमें कौशल 
योजना के सुदृढ़ीकरण और सुधार पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ तालमेल बनाए रखेगा।

निर्माण क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए कौशलों की मांग 
का आकलन करना
वर्टिकल ने गौण डेटा के आधार पर निर्माण क्षेत्र में कौशल अतंराल आकलन पर एक रिपोर्ट तयैार की। इस रिपोर्ट में मागं पक्ष 
के कारको ं पर प्रकाश डाला गया ह ै जो इस क्षेत्र में कुशल कार्यबल की उपलब्‍धता को प्रभावित करते हैं, जसेै कि जॉब की सभी 
प्रासंगिक भूमिकाओ ंका अपर्याप्‍त कवरेज, प्रशिक्षण संस्‍थानो ंमें सीमित क्षमता और अवसंरचना निवेश से जुड़ी अड़चनें। प्रशिक्षण 
क्षमता से संबंधित मदु्दों  के अलावा निर्माण क्षेत्र में कौशल की मागं एवं आपूर्ति को प्रभावित करने वाले और कम उत्‍पादकता के लिए 
जिम्‍मेदार अन्‍य कारको ंपर भी प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में कौशल अतंराल को कम करने के लिए सुझाव शामिल किए गए तथा 
निर्माण मजदूरो ं के लिए योजनाओ ंमें लक्षित समूहो ंकी बेहतर ढंग से पहचान करने की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट को कौशल 
विकास एवं रोजगार मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

डिजिटल प्रशिक्षुता पर परामर्श
भारत में कौशल अतंराल की बढ़ती समस्या, जो कोविड-19 महामारी के कारण और बढ़ी ह,ै को दूर करने के लिए वर्टिकल ने 
डिजिटल प्रशिक्षुता की संभाव्यता पर चर्चा करने के लिए कोरसेरा, लिकं्ड इन लर्निंग, खान एकाडमी, यएूनडीपी इंडिया, अतंर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन (आईएलओ), जस्ट जॉब्स नेटवर्क , ऐसोचैम, फिक्की और एफआईएसएमई जसेै विशेषज्ञों  के साथ एक परामर्श-सत्र 
का आयोजन किया। यह निर्णय लिया गया कि डिजिटल प्रशिक्षुता पर एक संभाव्यतापूर्व रिपोर्ट का विकास करने के लिए चुनिदंा 
हितधारको ंसहित विभिन्न क्षेत्रों  से एक छोटे दल का गठन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐडटेक लीडर इस पर उद्योगो ं
के लिए कार्यकारी मॉडल का प्रस्ताव करेंगे और प्रायोगिक परियोजनाओ ंका विकास करेंगे।

कौशल इकोसिस्टम तंत्र को सुदृढ़ करने की सिफारिशें
कौशल प्रशिक्षण साझदेार गठबंधन (एएसटीपी) ने जून, 2021 में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अधिक कौशल 
विकास तथा यवुाओ ंकी नियोजनीयता में सुधार पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष और वर्टिकल के समक्ष एक प्रस्तुति दी। प्रारंभिक चर्चा 
तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय से टिप्पणिया ंप्राप्त 
करने के बाद एएसटीपी से एक विस्तृत कार्ययोजना तयैार करने के लिए कहा गया। एएसटीपी ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और 
नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता 11 अक्तूबर, 2021 को एक बठैक आयोजित की गई। नीति आयोग ने कौशल प्रशिक्षण 
प्रदाताओ ंऔर हितधारक मंत्रालयो ं के साथ कौशल विकास के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा का संचालन किया।

गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर अध्ययन
गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करने के लिए वर्टिकल के नेततृ्व में वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ओला मोबिलिटी 
इंस्टीट्यूट, विकास अध्ययन कें द्र और बिटस् पिलानी के विशेषज्ञों  से यकु्त एक अनुसंधान टीम का गठन किया गया। इस अध्ययन 
का उद्देश्य भारत के लिए अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता का जायजा लेना, इसके आकार का अनुमान लगाना, प्लेटफॉर्म श्रम की 
विशेषताओ ं का निर्धारण करना और नौकरियो ं के दरवाजे खोलने के लिए अर्थव्यवस्था का उपयोग करने हेत ु नीतिगत उपायो ं की 
सिफारिश करना, आजीविकाओ ंकी रक्षा करना और सामाजिक और वित्तीय समावेश में वदृ्धि करना ह।ै
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महिला श्रम बल की भागीदारी से जुड़ी बाधाओं को समझने पर अध्ययन
वर्टिकल ने बीएमजीएफ के साथ ऐसी बाधाओ ंपर चर्चा का आयोजन किया जो महिलाओ ंको श्रम बल में भाग लेने से रोकती हैं 
तथा ऐसे उपायो ंपर चर्चा की गई जो उनकी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। बीएमजीएफ इस समस्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए 
एक अध्ययन कर रहा ह।ै यह अध्ययन पाचं नमूना राज्यों  अर्थात ् दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने महिला 
श्रम बल की भागीदारी को समझने के लिए सर्वेक्षण की नई एवं परिवर्धित विधियो ं पर कें द्रित ह।ै इसका उद्देश्य श्रम बाजार में 
अतंरालो ंकी पहचान करना ह ैजो महिलाओ ंको निरुत्साहित करते हैं तथा अर्जन में लैंगिक अतंराल के कारणो ंऔर उसकी सीमा 
का पता लगाना है। यह अध्ययन प्रभावी उपायो ं की सिफारिश करने के लिए श्रम बल में महिलाओ ं की भागीदारी पर नीतियो ं के 
प्रभाव का आकलन करेगा।

देखभाल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर नीतिगत ब्रीफ
यह पाया गया है कि विशेष रूप से बच्चों , बजुुर्गों और बीमारो ंके लिए देखरेख सेवाओ ंका विस्तार श्रम बल में महिलाओ ंकी भागीदारी 
को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता ह।ै वर्टिकल ने देखरेख के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर नीतिगत ब्रीफ का विकास 
करने के लिए आईएलओ के साथ सहयोग किया ह।ै यह ब्रीफ देखरेख के क्षेत्र में नौकरियो ंका निर्माण करने के मॉडलो ंका अन्वेषण 
करता ह,ै जनाकंिकी, कौशल की आवश्यकता तथा इस क्षेत्र में अपेक्षित अवसंरचना निवेश से संबंधित अनुमान प्रस्तुत करता है।

प्रवासी मजदरूों के लिए कल्याणकारी पहलों पर अध्ययन
वर्टिकल ने एक अध्ययन पर निलर्ड के साथ सहयोग किया ह ैजिसने प्रवासी मजदूरो ंके लिए विभिन्न कल्याणकारी पहलो ंके कार्यान्वयन 
से प्राप्त सबक को एकत्र किया ह।ै बिहार, मध्य प्रदेश और ओड़िशा को पलायन के राज्यों  के रूप में माना गया ह ै और दिल्ली, 
पंजाब, महाराष्ट्र और केरल को गंतव्य के राज्यों  के रूप में माना गया ह।ै इस अध्ययन में कार्यान्वयन के तंत्रों  तथा प्रवासी मजदूरो ं
के जीवन पर इन पहलो ं के प्रभाव की समीक्षा की ह।ै इसने अतंर्राज्यीय पलायन, मजदूरो ं के एक प्रभावी डेटाबसे के निर्माण और 
प्रवासी मजदूरो ं के लिए कल्याणकारी पहलो ं के कार्यान्वयन हेतु सासं्थानिक तंत्रों  पर नीतिगत उपायो ंकी सिफारिश की है।

कौशल योजनाओं के अभिसरण का अध्ययन करने की कवायद
वर्टिकल ने विभिन्न कौशल विकास योजनाओ ंका अध्ययन किया जो विभिन्न मंत्रालयो ंऔर राज्यों  द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। 
इन योजनाओ ं द्वारा कवर किए गए लाभार्थियो ं के विभिन्न लक्षित समूहो ं और उनकी अवधि का अध्ययन करने के लिए विश्लेषण 
किया गया। योजनाओ ंके अभिसरण के लिए कार्यनीतिक सुझाव तयैार किए गए हैं और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को 
प्रस्तुत किए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

एससीएसपी और टीएसपी के लिए नई व्यवस्था
इस प्रभाग ने निधियो ं के आवंटन के लिए एक नए तंत्र का निर्माण करने के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और 
आदिवासी उप योजना (टीएसपी) के दिशानिर्देशो ं 2017 की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने का एक प्रमुख कार्य किया। 
परिणामत: रियल टाइम आधार पर आवंटन एवं व्‍यय की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालयो ं के साथ मिलकर नीति आयोग 
द्वारा एक संस्‍थानिक तंत्र अर्थात एससीएसपी के लिए e-uthan.gov.in और टीएसपी के लिए stcmic.gov.in का विकास किया 
गया। एससीएसपी और टीएसपी के तहत आवंटित निधियो ं के बेहतर उपयोग के लिए प्रभाग ने वित्‍त मंत्रालय के लिए एक और 
तंत्र का विकास किया ह।ै
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घुमंतू जनजातियों, विमुक्त जनजातियों और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की 
पहचान
पीएमओ ने विमकु्‍त जनजातियो ं (डीएनटी), घुमंत ू जनजातियो ं (एनटी), अर्ध घुमंत ू जनजातियो ं (एसएनटी) और अभी तक 
औपचारिक रूप से वर्गीकृत न की गई जनजातियो ंकी पहचान करने के लिए नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में एक समिति 
का गठन किया। समिति ने भारतीय मानवशास्‍त्रीय सर्वेक्षण (एएनएसआई) के माध्‍यम से एक मानवशास्‍त्रीय अध्‍ययन शुरू किया। 
एएनएसआई ने अब तक 268 में से 24 समुदायो ंका अध्‍ययन किया ह ैऔर नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की है। बाद में 
यह निर्णय लिया गया कि भारतीय एएनएसआई को चाहिए कि वह शेष समुदायो ंके अध्‍ययन को पूरा करे और एक समेकित रिपोर्ट 
में अपनी सिफारिशें प्रस्‍तुत करे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 का 
प्रभाव
नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में 8 जुलाई 2021 को आयोजित एक बठैक में यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति के छात्रों  की शिक्षा पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्‍ययन किया जाएगा। अध्ययन 
के लिए विभिन्न प्रस्ताव आमंत्रित किए गए, जिन्हें बाद में मानव विकास संस्थान को प्रदान किया गया।

केन्‍द्री य मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्‍वयन का 
मूल्‍यांकन
यह प्रभाग निधियो ंके आवंटन के लिए और अनुसूचित जातियो ंएवं अनुसूचित जनजातियो ंके कल्‍याण एवं विकास के लिए योजनाएं 
शुरू करने के लिए एससीएसपी और टीएसपी दिशानिर्देश 2017 के कार्यान्‍वयन के संबंध में 41 केन्‍द्रीय मंत्रालयो/ंविभागो ंके निष्‍पादन 
का मूल्‍यांकन करेगा।
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विशेषज्ञों के साथ अनुबंध
नीति आयोग के सदस्‍य (सामाजिक क्षेत्र) प्रो. रमेश चंद की अध्‍यक्षता में 30 जनू 2021 को विशेषज्ञों  तथा विकास साझदेारो ं के 
साथ सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता तथा स्‍वैच्छिक क्षेत्र पर परामर्श समूह की पहली बठैक हुई। बठैक के दौरान जो कार्य बिदं ु
सामने आए उन्‍हें अनुपालन के लिए संबंधित मंत्रालयो/ंविभागो ं के साथ साझा किया गया।

मूल्यांकन
2021-22 में, प्रभाग ने 5 मंत्रिमंडल नोट, 11 ईएफसी प्रस्‍तावो/ंज्ञापनो,ं 5 एसएफसी, 2 सीसीईए नोट और एक पीआईबी ज्ञापन 
की जाचं की।

राज्य वित्त एवं समन्वय

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर डटेाबेस
यह वर्टिकल प्रमुख स्‍थूल, सामाजिक और वित्‍तीय संकेतको ं पर एक राज्‍यवार डेटाबसे का अनुरक्षण करता ह।ै यह कें द्रीय अतंरण 
पर सूचना का भी अनुरक्षण करता है, जिसे मासिक आधार पर अपडेट किया जाता ह ैऔर नीति आयोग की ज्ञान प्रबंधन प्रणाली 
(केएमएस) पर अपलोड किया जाता ह।ै इस डेटाबसे का प्रयोग नीति आयोग द्वारा विभिन्‍न नीतिगत मामलो ंपर राज्यों  को महत्वपूर्ण 
नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए किया जाता ह।ै

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
प्रत्‍येक राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के साथ वर्ष में कम से कम दो बठैको/ंबातचीत का आयोजन सहित राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों  के साथ 
बेहतर जडु़ाव के लिए वर्टिकल द्वारा सहकारी संघवाद पर एक कार्य योजना की संकल्पना तैयार की गई। वर्टिकल ने नीति आयोग 
के उपाध्यक्ष/सदस्यों  और वरिष्ठ अधिकारियो ं के बीच राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  के पुनर्आवटन का कार्य भी किया। इस साल वर्टिकल 
ने प्रमुख समष्टि आर्थिक और वित्‍तीय संकेतको ंपर इनपुट प्रदान करने के लिए संबंधित राज्‍य सरकारो/ंसंघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनो ं के 
साथ नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष/सदस्‍यों /सीईओ की बठैको/ंबातचीत में सहायता प्रदान की।

अप्रैल और दिसम्बर, 2021 के बीच 23 राज्‍यों /संघ राज्‍य क्षेत्रों  के साथ वार्ता का आयोजन किया गया।

राज्‍य वित्‍त पर संक्षिप्‍त विवरण
राज्‍य बजट 2021-22 में उपलब्‍ध सूचना का प्रयोग करके वर्टिकल ने विभिन्‍न प्रमुख संकेतको ंने उनके निष्‍पादन का आकलन करते 
हुए प्रत्‍येक राज्‍य के राजकोषीय एवं वित्‍तीय स्‍वास्‍थ्‍य पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्‍लेषण किया।

प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतको ंका अतंर्राज्‍यीय विश्‍लेषण भी किया गया, जिसका प्रयोग भावी विकास के लिए इनपुट प्रदान करने 
के लिए राज्‍य सरकारो/ंसंघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनो ं के साथ नियमित बातचीत/बठैको ंमें किया जाता ह।ै

राज्यों को आवंटन
यह वर्टिकल 'राज्यों  को अतंरण' के तहत राज्यों  को 'विशेष सहायता के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को नीति आयोग की ओर 
से की गई सभी सिफारिशो ं के लिए नोडल वर्टिकल के रूप में कार्य करता ह।ै पूंजीगत परियोजनाओ ं के लिए विभिन्‍न राज्‍यों /संघ 
राज्‍य क्षेत्रों  को वित्‍त वर्ष 2021 में एकबारगी सहायता के रूप में कुल 1996 करोड़ रुपए जारी किए गए।
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राज्य तथ्य पत्रक
स्‍वास्‍थ्‍य, श्रम एवं रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वित्‍त, विकास एवं अर्थव्‍यवस्‍था, शहरीकरण, जल एवं स्‍वच्‍छता, महिला एवं बाल 
विकास सहित राज्‍य के विभिन्‍न क्षेत्रों  के बारे में 'एक नजर में' सूचना प्रदान करने तथा सरकार की महत्‍वपूर्ण योजनाओ ं में उनके 
निष्‍पादन की जानकारी प्राप्‍त करने के लिए वर्टिकल द्वारा तैयार किए गए टेम्‍प्‍लेट को नीति आयोग के सभी राज्‍य वर्टिकल के साथ 
साझा किया गया है।

इस साल, वर्टिकल ने इन तथ्य पत्रको ं के विकास में राज्‍य वर्टिकल को अपेक्षित सहायता प्रदान की।

शासी परिषद की बठैक से संबंधित मुद्दे
यह वर्टिकल शासी परिषद की बठैको ंमें राज्यों  द्वारा उठाए गए मुद्दों  पर की गई कार्रवाई के लिए विभिन्न मंत्रालयो/ंविभागो ंऔर नीति 
आयोग के भीतर अन्य वर्टिकल के साथ समन्वय करता है। वर्टिकल ने राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों  के मुख्य मंत्रियो/ंएलजी/प्रशासको ंके 
मौखिक एवं लिखित भाषणो ंसे निकलने वाले कार्य बिदंओु ंकी जाचं की तथा छठे जीसीएम के लिए उनको मंत्रालय और विभागवार 
अलग किया। कुल 330 सुझावो/ंसिफारिशो ं का मिलान किया गया और टिप्‍पणी/कृत कार्रवाई रिपोर्ट के लिए संबंधित मंत्रालय/
विभाग के साथ इसे उठाया गया।

यूएनएसडीएफ 2018-22

यएूनएसडीएफ की संचालन समिति की पाचंवी ंबठैक

नीति आयोग और भारत में संयकु्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर (यएूनआरसी) ने भारत सरकार–संयकु्त राष्ट्र सतत विकास 
रूपरेखा (जीओआई–यएूनएसडीएफ) 2018–22 पर हस्ताक्षर किए, जो सतत विकास लक्ष्यों  को एकीकृत करते हुए विकास 
संबंधी प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओ ं के प्रति संयकु्त राष्ट्र एजेंसियो ंकी कार्रवाई उन्मुख प्रतिक्रिया को रेखाकंित करते हुए पाचं 
साल का रोडमैप ह।ै यएूनएसडीएफ के तहत प्राथमिकता के सात क्षेत्र इस प्रकार हैं : (i) गरीबी और शहरीकरण; (ii) स्वास्थ्य, 
जल और स्वच्छता; (iii) शिक्षा और रोजगार; (iv) पोषण और खाद्य सुरक्षा; (v) जलवाय ुपरिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और आपदा 
लोच; (vi) कौशल, उद्यमिता और रोजगार सृजन; और (vii) लैंगिक समानता और यवुाओ ंका विकास।
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यएूनएसडीएफ के तहत प्रगति की निगरानी के लिए नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष और भारत में यएूनआरसी की अध्यक्षता में 
एक संयकु्त संचालन समिति का गठन किया गया ह।ै भारत सरकार–यएूनएसडीएफ 2018-22 की प्रगति पर चर्चा करने 
तथा जायजा लेने और यएून सतत विकास सहयोग रूपरेखा (यएूनएसडीसीएफ) 2023-27 के लिए रोड मैप निर्धारित करने 
के लिए समिति की चौथी बठैक नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष डॉ. राजीव कुमार और संयकु्‍त राष्‍ट्र रेजीडेंट कोऑर्डिनेटर सुश्री 
रेनाटा लोक डेसालीन की अध्‍यक्षता में 20 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई। बठैक ने भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
पर ध्‍यान केन्द्रित किया।

समिति की 5वी ं बठैक 17 अगस्‍त 2021 को नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष डॉ. राजीव कुमार और संयकु्‍त राष्‍ट्र रेजीडेंट 
कोऑर्डिनेटर सुश्री डीड्रे बॉयड की अध्‍यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियो ंने कॉमन कंट्री विश्लेषण पर विचार विमर्श 
किया जो नई सहयोग रूपरेखा 2023-27 के विकास की दिशा में पहला कदम ह।ै बठैक ने वर्तमान सतत विकास रूपरेखा 
के मूल्यांकन के संबंध में घटनाक्रमो ंकी भी समीक्षा की।

आर्थिक कार्य विभाग के साथ समन्वय
वर्टिकल पिछले 7 वर्षों में नीति आयोग के बारे में संघ बजट की घोषणाओ ंके स्‍टेटस पर आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्‍त मंत्रालय 
के साथ समन्‍वय करता ह।ै केन्‍द्र  सरकार द्वारा विभिन्‍न स्‍तरो ंपर बजट घोषणाओ ंकी प्रगति की समय समय पर समीक्षा की जाती ह।ै

क्षमता निर्माण
कुछ राज्‍य सरकारें अपने राज्‍य योजना विभागो ंको अधिक मजबतू बनाने के लिए उनका पुनर्गठन करने की प्रक्रिया में हैं। ये पुनर्गठित 
विभाग राज्‍य स्‍तरीय नीतियो ंका मार्गदर्शन करने, राज्‍य स्‍तर पर योजनाओ ंकी निगरानी करने और राज्‍यों  में एसडीजी के लक्ष्‍यों  की 
प्रगति की जानकारी प्राप्‍त करने में सहायक होगें। राज्‍य योजना विभागो ं के इस बदलाव में सहायता प्रदान करने के लिए वर्टिकल 
ने उत्‍तराखंड के योजना विभाग को ज्ञान सहायता प्रदान की ह।ै

सतत विकास लक्ष्य

एसडीजी भारत सूचकांक और डशैबोर्ड 2020-21
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नीति आयोग के पास देश में सतत विकास लक्ष्यों  के अगंीकरण एवं निगरानी पर नजर रखने का अधिदेश ह।ै तथापि, एसडीजी की 
कार्रवाई राष्‍ट्रीय स्‍तर तक सीमित नही ंहो सकती ह।ै देश की संघीय संरचना तथा केन्‍द्र  सरकार एवं राज्‍य सरकारो ंके बीच शक्तियो ं
एवं जिम्‍मेदारियो ं के विभाजन को देखते हुए, राष्‍ट्रीय स्‍तर पर प्राप्‍त किए जाने वाले एसडीजी के लिए यह अपरिहार्य ह ै कि राज्‍य 
जिम्‍मेदारी ग्रहण करें। इस दृष्टिकोण के अनुसरण में एसडीजी भारत सूचकाकं का निर्माण हुआ जो एसडीजी की प्रगति के संबंध में 
विश्‍व का पहला सरकार के नेततृ्व वाला उप राष्‍ट्रीय मापदंड ह।ै

इस सूचकाकं का पहला संस्‍करण दिसंबर 2018 में, दूसरा संस्‍करण 30 दिसंबर 2019 को और तीसरा संस्‍करण 3 जनू 2021 
को लाचं किया गया।

एसडीजी भारत सूचकाकं के निरंतर वार्षिक प्रकाशन और एसडीजी वर्टिकल द्वारा राज्‍यों  एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों  के साथ अनवुर्ती 
जडु़ाव से यह सूचकाकं राष्‍ट्रीय स्‍तर पर एसडीजी के संबंध में कार्रवाई के लिए सर्वाधिक स्‍वीकृत मापदंड बन गया है। लक्ष्‍यों  की 
महंगी प्रकृति को देखते हुए सूचकाकं की मॉडुलर संरचना इसे स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा, जेंडर, आर्थिक विकास, संस्‍था, जलवाय ुपरिवर्तन एवं 
पर्यावरण सहित व्‍यापक श्रेणी के क्षेत्रों  में प्रगति का जायजा लेने के लिए मजबतू एकल नीति उपकरण और रेडी रेकनर बनाती ह।ै

एसडीजी भारत सूचकाकं प्रत्‍येक राज्‍य और संघ राज्‍य क्षेत्र के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्‍यवार स्‍कोर की गणना करता है। 16 
एसडीजी में उसके निष्‍पादन के आधार पर उप राष्‍ट्रीय यनूिट के सकल निष्‍पादन को मापने के लिए लक्ष्‍यवार स्‍कोर से समग्र राज्‍य 
और संघ राज्‍य क्षेत्र स्‍कोर तयैार किए जाते हैं। ये स्‍कोर 0 से 100 के बीच होते हैं और यदि कोई राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र 100 का 
स्‍कोर प्राप्‍त करता है, तो इसका मतलब यह ह ै कि उसने एसडीजी 2030 के लक्ष्‍यों  को प्राप्‍त कर लिया ह।ै राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र 
का स्‍कोर जितना अधिक होता ह ैउतना अधिक उसने लक्ष्‍य हासिल करने की यात्रा तय कर ली ह।ै

पूर्वोत्‍तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22
15 लक्ष्‍यों  तथा 50 एसडीजी टार्गेट को शामिल करते हुए 84 संकेतको ंसे निर्मित परू्वोत्‍तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकाकं 2021-22 
पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के 8 राज्‍यों  के 100 से अधिक जिलो ं के लिए एसडीजी पर प्रगति कैप्‍चर करता ह।ै

सूचकाकं का निर्माण और इसकी कार्यपद्धति एसडीजी पर जिलो ंके निष्‍पादन को मापने और उनको रैंक प्रदान करने अर्थात ऐसे क्षेत्रों  
की पहचान करने में राज्‍यों  की सहायता करने के केन्‍द्रीय उद्देश्‍यों  को साकार करती है जिनके लिए अधिक ध्‍यान देने, साखं्यिकीय 
एवं निगरानी प्रणालियो ंको सुदृढ़ करने और उनमें स्‍वस्‍थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने की आवश्‍यकता ह।ै
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संकेतको ं के चयन और गणना की पद्धति से संबंधित सभी पहलुओ ंके लिए सभी 8 राज्‍यों  के साथ व्‍यापक परामर्श किया गया।

एक अन्योन्य क्रियात्मक डैशबोर्ड भी तयैार किया गया ताकि प्रयोक्‍ता एनईआर जिला एसडीजी सूचकाकं रिपोर्ट में डेटा का अन्वेषण 
कर सकें । यह डैशबोर्ड सूचकाकं के आकंड़ों  से जिला और क्षेत्रीय अतंर्दृष्टियो ं के निष्‍कर्षण के लिए एक ताकतवर उपकरण ह।ै

सूचकाकं महत्‍वपूर्ण अतंरालो ंकी पहचान करने और क्षेत्र में एसडीजी को प्राप्‍त करने की दिशा में प्रगति का शीघ्रता से जायजा लेने 
के लिए हस्‍तक्षेपो ं के बारे में इनको सूचित करने में मदद करेगा और अन्‍य बातो ं के साथ जिलो ं की प्रगति का आकलन करने के 
लिए रेडी रेकनर के रूप में काम करेगा।

एनईआर जिला एसडीजी सूचकाकं 'वैश्विक से राष्ट्रीय और राष्‍ट्रीय से स्‍थानीय' के रूप में एसडीजी के स्‍थानीयकरण की दिशा में नीति 
आयोग के प्रयासो ंमें एक और मील पत्‍थर ह।ै

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक
नीति आयोग को भारत में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकाकं (एमपीआई) की नोडल जिम्‍मेदारी सौपंी गई ह।ै इस अधिदेश के 
अगं के रूप में, नीति आयोग प्रगति की निगरानी करने, राज्यों /संघ राज्‍य क्षेत्रों  की रैंकिग और प्रदर्शन की समीक्षा करने, सुधार कार्य 
योजना तयैार करने और अनुकूलित कित ु विश्व स्तर पर तलुनीय राष्ट्रीय एमपीआई का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है।

इसलिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकाकं: नीति आयोग द्वारा 12 संबद्ध मंत्रालयो ंके परामर्श से और राज्य सरकारो ंएवं सूचकाकं 
प्रकाशित करने वाली एजेंसियो ंयानी ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) और संयकु्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 
(यएूनडीपी) के साथ साझदेारी में एनएफएचएस-4 (2015-16) पर आधारित बसेलाइन रिपोर्ट का विकास किया गया है।

एमपीआई परिवार स्तर पर गैर मौद्रिक गरीबी का एक हाई रिज़ॉल्यूशन मापदंड ह।ै यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन 
आयामो ं में 12 संकेतको,ं जिनमें से 10 संकेतक वैश्विक एमपीआई से हैं और 2 अतिरिक्त संकेतक माततृ्व स्वास्थ्य और वित्तीय 
समावेशन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओ ंको कैप्चर करने वाले हैं, में एक परिवार द्वारा सामना किए जाने वाले अभाव को दर्शाता है।

अनुकूलित राष्ट्रीय एमपीआई का उद्देश्य केन्‍द्र  सरकार और राज्‍य सरकारो ंको नाना प्रकार के कारको ंको समझने का अवसर प्रदान 
करना ह ै जो विकास में रुकावट पैदा कर रहे हैं तथा हस्‍तक्षेपो ं को अधिक कारगर, अधिक प्रभावोत्‍पादक एवं टिकाऊ बनाने में 
उनकी मदद करना है।
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भारत के राष्ट्रीय एमपीआई में संकेतक

राष्ट्रीय एमपीआई के कुल गणना अनुपात और तीव्रता के अनुमान न केव ल राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  के लिए बल्कि सभी जिलो ं
के लिए भी तयैार किए गए हैं, जो रिपोर्ट की एक अनूठी विशेषता है। यह न केव ल राज्यों  और संघ राज्य क्षेत्रों  के बीच तलुनात्मक 
और सापेक्ष प्रदर्शन के विश्लेषण को सक्षम करेगा अपित ुराज्यों  को अपने जिलो ंका तलुनात्मक विश्लेषण करने में भी सक्षम बनाएगा 
और इस प्रकार क्षेत्रीय असमानताओ ंको उजागर करेगा। देश के संघीय ढाचें और हस्तक्षेपो ंएवं योजनाओ ंके प्रभावी कार्यान्वयन 
के लिए जिला प्रशासन की भागीदारी के महत्व को देखते हुए यह महत्वपूर्ण हो गया ह।ै
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हडेकाउंट अनुपात (आबादी का% जो एमपीआई गरीब हैं)। राज्यों  को उनके संबंधित एमपीआई हडेकाउंट अनुपात के आरोही क्रम में दर्शाया गया है

बहुआयामी गरीबी का जिला स्तरीय अनुमान
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एनएफएचएस-5 (2019-20) के साराशं डेटा तथ्य पत्रको ं और राज्य रिपोर्टों की प्रारंभिक टिप्पणिया ं उत्साहजनक हैं और खाना 
पकाने के स्वच्छ ईंधन, स्वच्छता और बिजली तक पहुंच में सुधार का सुझाव देती हैं, जो बदले में अभाव में कमी में परिवर्तित होता 
ह।ै अन्य सुधारो ंके साथ-साथ ये सुधार एनएफएचएस-5 (2019-20) पर आधारित सूचकाकं के आगामी संस्करण में बहुआयामी 
गरीबी की दर में उल्लेखनीय कमी की समग्र दिशा का संकेत देते हैं।

अलग-अलग विश्लेषण के आधार पर, प्राथमिकता के संकेतको ं की पहचान तथा राज्‍यों  और संघ राज्‍य क्षेत्रों  में बहुआयामी 
गरीबी की निरंतर चुनौतियो ं का सामना करने के लिए सुधार कार्य योजनाओ ं का विकास अंतर्मंत्रालयी एमपीआई समन्‍वय समिति 
(एमपीआईसीसी), जिसके 12 मंत्रालय सदस्‍य हैं और नीति आयोग इसका संयोजक ह,ै द्वारा किया जाता ह।ै

एसडीजी निवेश सुगमता प्लेटफॉर्म
भारत में एसडीजी वित्‍त पोषण में अंतराल को पूरा करने के लिए निवेशक वर्ग और वित्‍त पोषण संरचनाओ ं की विस्‍तृत रेंज से 
निजी क्षेत्र की पूंजी और निवेश आकर्षित करना अनिवार्य ह।ै इस दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में एसडीजी वर्टिकल सबसे बड़े 
साझदेारो ंऔर यएूनडीपी के साथ मिलकर एक वेब आधारित प्रौद्योगिकी प्‍लेटफार्म (एसडीजी मार्के ट प्‍लेस) का विकास कर रहा ह ै
जो भारत में एसडीजी के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए एक सामान्‍य मंच प्रदान करेगा। इसका उद्देश्‍य एसडीजी संबद्ध थीमो ं
एवं परियोजनाओ ंमें निवेश करने के इच्‍छु क निवेशको ंतथा अपनी वित्‍त पोषण के इच्‍छु क निवेशिती को जोड़ना है।

यह प्‍लेटफार्म निम्‍नलिखित के माध्‍यम से एसडीजी में वित्‍त पोषण के लिए प्रोत्‍साहन प्रदान करेगा :

1.	 योजना बनाने की प्रक्रियाओ ंमें एसडीजी को शामिल करने में सरकार की मदद करना

2.	 सूचना असममिति जिसका निवेशको ंद्वारा सामना किया जाता ह,ै को दूर करना

3.	 निवेशको ंतथा कार्यान्‍वयन एजेंसियो ं के बीच तालमेल स्‍थापित करने में सहायता प्रदान करना

4.	 जोखिम पूंजी और निजी निवेश को जोड़ना

5.	 अनेक हितधारको ंको सामंजस्‍यपूर्ण ढंग से काम करने में समर्थ बनाना
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6.	 भारत में नियामक प्रक्रियाओ ंके बारे में निवेशको ंको जानकारी प्रदान करने के लिए वेबिनारो ंका आयोजन करना

7.	 निवेशको ंतथा सरकार द्वारा नियमित निगरानी एवं मूल्‍यांकन में मदद करना

सर्वोत्‍तम प्रथाओ ंका प्रौद्योगिकी नीत साझाकरण और निवेशक कनेक्‍ट सत्र से न केव ल परियोजना की गुणवत्‍ता में सुधार हो सकता 
ह ैअपित ुधन जटुाने में भी मदद मिल सकती ह।ै

पर्यटन एवं संस्कृ ति

बौद्ध पर्यटन बढ़ाने पर रणनीति पेपर

वर्टिकल ने भारत में बौद्ध पर्यटन की संभावना पर विचार करने और इसके विकास के लिए एक रोडमैप तयैार करने के लिए 
एक रणनीति पेपर तयैार किया।

एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देना

वर्टिकल ने देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने पर एक और पेपर तयैार किया क्‍योंकि  भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्र 
और जलवाय ुकी स्थितिया ंएडवेंचर स्‍पोर्ट्स के लिए उत्‍कृष्‍ट  अवसर प्रदान करती हैं।

कोविड-19 के बाद पर्यटन क्षेत्र का उद्धार

पर्यटन क्षेत्र महामारी से बरुी तरह प्रभावित हुआ था। वर्टिकल ने ऐसी संभावित रणनीतियो ंपर चर्चा करने के लिए एक पेपर 
तयैार किया ह ैजो पर्यटन अर्थव्‍यवस्‍था के उद्धार के लिए लागू की जा सकती हैं।
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भारत में विरासत प्रबंधन से जडु़ी चुनौतिया ंऔर नीतिगत अपरिहार्यताएं

वर्टिकल ने द्रोणाह के सहयोग से 'भारत में विरासत प्रबंधन से जडु़ी चुनौतिया'ं पर एक रिपोर्ट तयैार की। इस रिपोर्ट (जो इस 
तरह की पहली रिपोर्ट ह)ै ने विरासत स्‍थलो ं के दीर्घकालीन संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ प्राथमिक नीतिया ं
और दिशानिर्देश तयैार करने के लिए देश के विरासत स्‍थलो ंकी मात्रा, प्रकृति और लोकेशन को समझने का प्रयास किया है।

मलू्यांकन

2021-22 में, वर्टिकल ने एक मंत्रिमंडल नोट, तीन पीपीआर, 12 ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी ज्ञापन का मूल्‍यांकन किया।

स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

नीति–सीएसओ स्‍थायी समिति
नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में इस समिति का गठन किया गया और इसमें विभिन्‍न क्षेत्रों  के सिविल सोसाइटी संगठनो ं
(सीएसओ) तथा विकास साझदेारो ं से 30 सदस्‍य हैं। सीएसओ के साथ स्‍थायी अनुबंध के लिए स्‍थायी मंच के रूप में चार साल की 
अवधि के लिए जनू 2020 में समिति का पुनर्गठन किया गया।

2020 में अड़चनो,ं प्रचालनात्‍मक कठिनाइयो,ं नीतिगत बाधाओ ंऔर सर्वोत्‍तम प्रथाओ ंकी पहचान करने के लिए विभिन्‍न विषयगत 
क्षेत्रों  में 17 उप समूहो ं का गठन किया गया। उप समूहो ं में नीति-सीएसओ स्‍थायी समिति, विकास साझदेारो,ं केन्‍द्रीय मंत्रालयो/ं
विभागो ंतथा यएून एजेंसियो ं के सदस्‍य शामिल किए गए हैं।

उप समूहो ं ने अनेक बठैको ंका आयोजन किया जिनमें चुनौतियो ंऔर बाधाओ ंकी पहचान की गई और प्राप्‍त अनुभवो ंपर विचार 
विमर्श किया गया। परिणामत: प्रत्‍येक उप समूह के विचारो ंऔर सुझावो ंको विचारार्थ नीति–सीएसओ स्‍थायी समिति के साथ साझा 
किया गया।

एनजीओ दर्पण पोर्टल
प्रकोष्‍ठ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, भारतीय न्‍यास अधिनियम और कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत एनजीओ 
का डेटाबसे अनुरक्षित करता ह।ै जसैा कि सरकार द्वारा अधिदेशित किया गया है, वीएसी सभी पंजीकृत एनजीओ को एक विशिष्‍ट 
पहचान नंबर जारी करता ह ै जिसे वे अनुदान के लिए कर सकते हैं। महालेखा नियंत्रक के अधीन सार्वजनिक वित्‍त प्रबंधन प्रणाली 
अनुदान जारी करने से पूर्व एनजीओ के विशिष्‍ट आईडी का सत्‍यापन करती ह।ै

2020 में विदेशी अशंदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन किए गए जिसने यह अनिवार्य किया कि एनजीओ 
को अनुज्ञप्ति (नवीकरण सहित) प्रदान करने के लिए नीति आयोग द्वारा एक विशिष्‍ट आईडी जारी की जाए। इसी तरह, आयकर 
अधिनियम में भी संशोधन किए गए तथा 80जी की छूट के लिए आवेदन करने के लिए विशिष्‍ट आईडी अनिवार्य की गई।

2021-22 में 43 मंत्रालयो/ंविभागो ं ने विभिन्‍न केन्द्री य क्षेत्र और केन्‍द्रीय प्रायोजित योजनाओ ं के तहत एनजीओ के लिए अपने 
बजट में अनुदान का प्रावधान किया।

5 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार 130282 एनजीओ ने पोर्टल पर साइनअप किया ह।ै
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भूमि और जल संसाधन

जल संसाधन पर सर्वोत्‍तम प्रथाओ ं का संग्रह
यह देश के विभिन्‍न भौगोलिक क्षेत्रों  में जल प्रबंधन में प्रयकु्‍त विभिन्‍न अनोखी एवं प्रभावी रणनीतियो ंका संग्रह ह।ै इनमें से अधिकाशं 
क्षेत्रों  में पानी की बहुत अधिक किल्‍लत थी तथा यहा ंआर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग रहत ेथ।े इस संग्रह में फील्‍ड से सफलता 
की कहानिया ं शामिल हैं, जैसे कि भूजल प्रबंधन, वाटरशेड प्रबंधन, जलवाय ुपरिवर्तन उपशमन, कृषि आदि।

जलपिडंों की बहाली 
एवं उद्धार के लिए 
दिशानिर्देश और प्रक्रिया
भारत सरकार के व्‍यापक अभियानो ंतथा सामुदायिक संचेतना की पहलो ं
के बाद देश में जलपिडंो ंकी बहाली और उद्धार ने खूब जोर पकड़ा ह।ै इन 
प्रयासो ंमें विभिन्‍न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसिया ंसक्रियता से भाग ले 
रही हैं। इस संदर्भ में, जलपिडंो ंकी बहाली एवं उद्धार के लिए मानक संचालन 
दिशानिर्देश और प्रक्रिया का प्रसार करने की आवश्‍यकता महसूस की गई। 
वर्टिकल ने इस प्रयोजन के लिए एक एनजीओ के सहयोग से एक दस्‍तावेज 
तयैार किया है।

जल प्रबंधन की सर्वोत्‍तम प्रथाएं और उनकी प्रतिकृति
जल के कुशल प्रबंधन के क्षेत्र में राज्‍यों  के बीच व्‍यापक विषमताएं मौजदू हैं–छिटपुट बारिश के बावजदू कुछ राज्‍यों  का निष्‍पादन 
बेहतर ह,ै जबकि कुछ राज्‍य उपलब्‍ध क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने में समर्थ नही ंहैं। वर्टिकल ने प्रतिकृति के लिए पूरे देश में 
जल प्रबंधन की सर्वोत्‍तम प्रथाओ ंका अध्‍ययन किया।
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जल व्‍यापार के लिए तंत्र और दिशानिर्देश तथा जल नियामक प्राधिकरण 
की भूमिका
जल व्‍यापार जल प्रबंधन के क्षेत्र में अतंर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर वाहवाही लूटने वाली सर्वोत्‍तम प्रथा ह;ै तथापि, इसे भारत में ज्‍यादा समर्थन 
नही ं मिला है। जल नियामक प्राधिकरण की भूमिका तथा जल व्‍यापार के लिए संभावित तंत्र एवं दिशानिर्देशो ंकी जाचं की गई तथा 
एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई। उम्‍मीद ह ै कि यह जल संरक्षण के प्रयासो ंमें वदृ्धि करने के लिए एक निर्देशात्‍मक इनपुट के रूप 
में काम करेगी।

बाढ़ प्रभावित मदैानी क्षेत्रों में अतिक्रमण की सीमा का आकलन करने के 
लिए जीआईएस आधारित अध्‍ययन
अविवेकपरू्ण और अवैज्ञानिक भूमि प्रयोग तथा अतिक्रमण ने प्राकृतिक आपदाओ,ं विशेष रूप से बाढ़ की गंभीरता कई गुना बढ़ा दी 
ह।ै इस संदर्भ में, गुजरात के चुनिदंा साइटो ंमें बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्रों  पर अतिक्रमण का आकलन करने के लिए वर्टिकल द्वारा 
एक जीआईएस आधारित प्रायोगिक अध्‍ययन किया गया। यह अध्‍ययन भाष्‍कराचार्य अतंरिक्ष अनुप्रयोग एवं जियो इनफार्मेटिक्‍स 
संस्‍थान के साथ मिलकर किया गया। उम्‍मीद ह ै कि यह अध्‍ययन बाढ़ का आकलन एवं प्रबंधन करने तथा बाढ़ प्रभावित इलाको ंके 
क्षेत्रीयकरण को लागू करके आपदाओ ंकी घटनाओ ंको कम करने में मददगार होगा।

मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 पर अनुसंधान अध्‍ययन
आईआईएम अहमदाबाद, भूमि अभिशासन के लिए एनआरएमसी केन्‍द्र , भुवनेश्‍वर और ओपी जिदंल ग्‍लोबल यनूिवर्सिटी के सहयोग 
से आधं्र प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड में इस अधिनियम के कार्यान्‍वयन से जडु़े अनुभवो ं का 
विश्‍लेषण करने के लिए एक अनुसंधान अध्‍ययन किया गया। इस अध्ययन ने अन्य उद्देश्यों  के साथ-साथ 
अनौपचारिक पट्टा प्रणालियो ंएवं संस्‍थाओ ंतथा विशेष रूप से कार्यकाल की सुरक्षा 
और हको ं तक पहुंच के संदर्भ में कृषि संबंधो ं और बदलावो ं को प्रभावित 
करने के ढंग को समझने का प्रयास किया।

मूल्यांकन
यह वर्टिकल सीएसएस के मलू्‍यांकन पर एक रिपोर्ट तैयार करने 
में डीएमईओ की मदद कर रहा ह।ै 2021-22 में वर्टिकल 
ने दो मंत्रिमंडल नोट, 11 पीपीआर, 10 ईएफसी/एसएफसी/
पीआईबी ज्ञापन का मूल्‍यांकन किया।

महिला एवं बाल विकास

पोषक अनाजों के माध्‍यम से आहार 
विविधता में सुधार लाना
महिला एवं बाल विकास (डब्‍ल्‍यूसीडी) प्रभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
(पीडीएस) और सुरक्षा जाल कार्यक्रमो ंजसेै कि समेकित बाल विकास सेवा 
(आईसीडीएस) एवं मध्‍याह्न भोजन (एमडीएम) में मिलेट के समावेशन के 
माध्‍यम से मिलेट का उत्‍पादन और उपभोग बढ़ाने की दिशा में काम कर 
रहा ह।ै
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आईसीडीएस और एमडीएम जसैी योजनाओ ंमें मिलेट को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2021 में सदस्‍य (स्‍वास्‍थ्‍य), सदस्‍य (कृषि) 
और सीईओ, नीति आयोग की अध्‍यक्षता में एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। नीति आयोग परामर्श के दौरान राज्‍यों  
द्वारा उठाए गए मुद्दों  के समाधान की दिशा में काम करेगा।

नीति आयोग के पोषण ज्ञान पोर्टल (https:// poshangyan.niti.gov.in) पर मिलेट आधारित पाक विधिया ंतथा अन्‍य आईईसी 
सामग्री उपलब्‍ध हैं। मिलेट के उत्‍पादन और उपभोग पर राज्‍य स्‍तरीय सर्वोत्‍तम प्रथाओ ंपर एक संग्रह तयैार किया जा रहा है।

पोषण ज्ञान
नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष ने 13 अप्रैल 2021 को पोषण ज्ञान पोर्टल का उद्घाटन किया जो स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण पर एक राष्‍ट्रीय 
डिजिटल रिपॉजिटरी है। इस प्रभाग द्वारा बीएमजीएफ और अशोक यनुिवर्सिटी के सहयोग से इस पोर्टल का विकास किया गया 
ह।ै पोषण ज्ञान रिपॉजिटरी की संकल्पना ऐसे संसाधन के रूप में की गई थी, जो विभिन्न भाषाओ,ं मीडिया प्रकारो,ं लक्षित दर्शको ं
और स्रोतो ंमें स्वास्थ्य और पोषण के 14 विषयगत क्षेत्रों  पर संचार सामग्री की खोज को सक्षम बनाती ह।ै इस रिपॉजिटरी के लिए 
सामग्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास तथा विकास संगठनो ंसे प्राप्त की गई ह।ै यह वेबसाइट 
सहजज्ञ इंटरफ़े स (बहु-प्राचलिक खोज, एक समय में कई डाउनलोड, सोशल मीडिया के माध्यम से सामग्री का आसान साझाकरण 
और किसी भी प्रकार के स्मार्टफोन पर आसानी से देखना) प्रदान करती है।

प्रारंभिक बाल्‍यावस्‍था देखरेख

नीति पेपर

नीति आयोग के सदस्‍य (स्‍वास्‍थ्‍य) ने विशेष रूप 0-3 वर्ष के आय ु वर्ग में प्रारंभिक बाल्‍यावस्‍था देखरेख एवं विकास पर अनेक 
बठैको ंकी अध्‍यक्षता की। प्रारंभिक बाल्‍यावस्‍था देखरेख और विकास पर अपने मॉडलो ंको साझा करने के लिए 3 मार्च 2021 को 
परामर्श के लिए राज्‍यों  को आमंत्रित किया गया था। अनेक आतंरिक चर्चा और परामर्श के बाद इस विषय पर एक मसौदा पेपर 
तयैार किया गया ह।ै

बीवीएलएफ सर्वे

नीति आयोग ने बीवीएलएफ के सहयोग से छोटे बच्‍चों  के स्‍वास्‍थ्‍य, पोषण, अधिगम तथा देखरेख और उनके तिमारदारो ंके कार्यभार एवं 
कल्‍याण पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया ह।ै यह सर्वे डलबर्ग और कंटार द्वारा किया गया। अध्‍ययन के तहत 11 राज्‍य 
शामिल हैं : आधं्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्‍थान, तमिलनाडु और उत्‍तर प्रदेश।

10,112 प्राथमिक/गौण तिमारदारो ंतथा 2916 फ्रं टलाइन वर्क र (1422 आगंनवाड़ी कार्यकर्ती, 1334 आशा और 160 वीएचएन) 
के टेलीफोन सर्वे से मात्रात्‍मक डेटा तथा 16 प्राथमिक तिमारदारो ंऔर 14 फ्रं टलाइन वर्क र (सात आगंनवाड़ी कार्यकर्त्री और सात 
आशा वर्क र) के टेलीफोनिक साक्षात्‍कार से गुणात्‍मक डेटा का विश्‍लेषण किया गया।

अधिक प्रभावित जिलों में पोषण रणनीति
इन क्षेत्रों  में स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण के संकेतको ंमें रुझानो ंको समझने के लिए अधिक प्रभावित जिलो ंकी स्थिति का व्‍यापक विश्‍लेषण 
किया गया।

अनेक प्रशासनिक डेटा सेट का प्रयोग करके तीन आकाकं्षी जिलो ं (बगेूसराय, अररिया और औरंगाबाद) की स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण 
प्रोफाइल तयैार की गई और इन संकेतको ंमें उनके निष्‍पादन में सुधार के लिए जिलो ं के साथ साझा की गई।

एनएफएचएस-5 के आधार पर प्रभाग ने 19 राज्‍यों  और संघ राज्‍य क्षेत्रों  की राज्‍य पोषण प्रोफाइल तैयार की जिसे 30 सितंबर 
2021 को जारी किया गया। जिला पोषण प्रोफाइलें भी तयैार की जा रही हैं।
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नीति आयोग द्वारा प्राथमिकता प्रदान करने के लिए चिह्नित किए गए विशिष्‍ट प्रश्‍नों  के लिए एनएफएचएस-5 के डेटा का यनूिट 
स्‍तरीय विश्‍लेषण करने के लिए बीएमजीएफ, आईएफपीआरआई, आईआईपीएस और अन्‍य साझदेरो ं के सहयोग से नीति आयोग 
के सदस्‍य (स्‍वास्‍थ्‍य) की अध्‍यक्षता में नीति-एनएफएचएस 5 सहयोग समिति का गठन किया गया है।

राज्‍यों में टेक होम राशन की प्रथाएं
नीति आयोग ने विश्‍व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से टेक होम राशन मूल्‍य श्रृंखला में 
कार्यान्वित राज्‍य स्‍तरीय अच्‍छी प्रथाओ ं का मिलान किया। एक मसौदा रिपोर्ट तयैार की 
गई और टिप्‍पणियो ंके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राज्‍यों /संघ राज्‍य क्षेत्रों  
के साथ साझा की गई। 22 राज्‍यों /संघ राज्‍य क्षेत्रों  ने प्रापण, उत्‍पादन मॉडल, टीएचआर 
के उत्‍पादो,ं गुणवत्‍ता प्रबंधन आदि पर इनपुट प्रदान किया। अच्‍छी प्रथाओ ंके मापदंडो ंके 
साथ प्राप्‍त विवरणो ंका मिलान किया गया।

उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में पोषण अभियान का 
सुदृढ़ीकरण
नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष के मार्गदर्शन में उत्‍तर प्रदेश के 15 जिलो ं के एक एक ब्‍लाक में स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण की गतिविधियो ंको 
बढ़ावा देने के लिए आईसीएएन (यह विभिन्‍न सिविल सोसाइटी संगठनो ंका परिसंघ ह)ै के साथ साझदेारी की गई ह।ै स्‍वास्‍थ्‍य और 
पोषण के परिणामो ं में सुधार के लिए मागं पक्ष के मुद्दों  का निराकरण करना और घर घर व्‍यापक एसबीसीसी अभियान संचालित 
करना फोकस क्षेत्र हैं।

मोटापे की बढ़ती समस्या का समाधान करना
भारत में बच्‍चों , किशोरो ंऔर महिलाओ ंमें मोटापा और ओवरवेट की समस्याएंं बढ़ रही हैं। इस समस्‍या से निपटने के लिए नीतिगत 
विकल्‍पों  पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग के सदस्‍य (स्‍वास्‍थ्‍य) की अध्‍यक्षता में 24 जनू 2021 को माततृ्‍व, किशोरावस्‍था 
और बचपन के मोटापे के निवारण पर एक राष्‍ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। आईईजी और पीएचएफआई के सहयोग से 
नीति आयोग ऐसी कार्रवाइयो ंको समझने के लिए उपलब्‍ध साक्ष्‍य की समीक्षा कर रहा ह ै जिसे भारत लागू कर सकता ह,ै जसेै कि 
एचएफएसएस फूड के पैक के फ्रं ट पर लेबलिगं, विपणन एवं विज्ञापन और फैट, शुगर एवं साल्‍ट की अधिक मात्रा वाले फूड पर 
कर लगाना।

भारत नीति अतंर्दृष्टि
भारत नीति अतंर्दृष्टि अनेक भौगोलिक स्‍तरो ंपर नई साखं्यिकीय तकनीको ंका प्रयोग करके तयैार किए गए नीति प्रासंगिक जनसंख्‍या 
स्‍वास्‍थ्‍य एवं विकास संकेतको ंका एक व्‍यापक जियो विजअुल ऑनलाइन डेटा प्‍लेटफॉर्म है। इस प्रयास में सहयोग करने वाला पार्टनर 
हार्वर्ड यनुिवर्सिटी (https://geographicinsights.iq.harvard. edu/india) ह।ै

प्रवासियों की पोषण और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी समस्‍याएं
प्रभाग ने एक समीक्षा पेपर तयैार किया है जिसमें भारत के प्रवासियो ं की पोषण और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी समस्‍याओ ं पर प्रकाश डाला 
गया ह।ै मसौदा पेपर ने प्रवासियो ं के लिए स्‍वास्‍थ्‍य पोषण सेवा प्रदायगी की समावेशी योजना बनाने और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों  
में सुरक्षा जाल एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमो ं के तहत उनको बेहतर ढंग से शामिल करने की आवश्‍यकता को उजागर किया है।
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स्‍वास्‍थ्‍य संबद्ध एसडीजी की उपलब्धि
नीति आयोग ने विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य सभा के वैश्विक पोषण लक्ष्‍य और स्‍वास्‍थ्‍य एवं महिला सशक्‍तीकरण के 19 अतिरिक्‍त संकेतको ंकी 
प्राप्ति में भारत की प्रगति को दर्शाते हुए संकेतको ंएवं लक्ष्‍यों  की एक सूची तयैार की है। यह सूची महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 
के साथ साझा की गई ह।ै

व्यवहार अतंर्दृष्टि यूनिट
यनूिट ने गर्भवती महिलाओ ंमें पूरक आहार की प्रथाओ ंतथा आईएफए टेबलेट लेने में सुधार के लिए दो अनुसंधान अध्‍ययन तथा 
एएनसी के उपयोग में सुधार के लिए अपेक्षित कदमो ंपर एक अध्‍ययन संचालित किया ह।ै

यनूिट ने बीसीसी टूल किट का विकास करके और इस पर सेवापुरी में लगभग 300 लोगो ं को प्रशिक्षण देकर सेवापुरी विकास 
अभियान के तहत एसबीसीसी सहायता भी प्रदान की।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक
प्रभाग ने वैश्विक भुखमरी सूचकाकं की कार्यपद्धति का गहन विश्‍लेषण किया। नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में 12 अक्तूबर 
2021 को इस सूचकाकं के संस्‍करण 2021 पर एक बठैक आयोजित की गई। सूचकाकं में भारत की रैंक में सुधार के तरीको ंपर 
प्रासंगिक हितधारको ं के साथ चर्चा की गई।
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प्रशासन और 
सहायक इकाइयाँ

खंड-IX





प्रस्तावना
नीति आयोग का प्रशासन प्रभाग कार्मिक और प्रशिक्षण 
विभाग द्वारा जारी सेवा नियमावली और भारत सरकार 
के अनुदेशो ं के अनुसार कार्य करता ह।ै प्रशासन प्रभाग 
अधिकारियो ं और कर्मचारियो ं की सेवा शर्तों, भर्ती, 
पदोन्नति, तनैाती, स्थानातंरण, सेवानिवतृ्ति, प्रतिनियकु्ति, 
सेवा मामलो ं से संबंधित अदालती मामलो ं के सभी 
पहलुओ ंसे संबंधित कार्यों को देखता ह ैऔर सूचना का 
अधिकार अधिनियम के तहत सूचना भी प्रदान करता 
ह।ै इसे सार्वजनिक डोमेन में नीति आयोग की नीतियो ं
के कार्यनीतिक संचार का भी काम सौपंा गया है। हिदंी 
अनुभाग ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिदंी 
के अधिक से अधिक प्रयोग की दिशा में अपने प्रयास 
जारी रखे।

प्रशासन और 
सहायक इकाइयाँ
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टीम नीति के लिए वैभवशाली प्रतिभा को आकर्षित करना
नीति आयोग के स्टाफ में सरकारी पदाधिकारियो ंके साथ-साथ डोमेन एक्सपर्ट और विशेषज्ञ शामिल हैं। डोमेन एक्सपर्ट और विशेषज्ञों  
को पार्श्व नियकु्ति के आधार पर खुले विज्ञापनो ंके माध्यम से नियकु्त किया गया ह।ै विशेषज्ञों  की इस आवश्यक नियकु्ति की अनुमति 
देने और सुकर बनाने के लिए, यपूीएससी ने अपने अनिवार्य परामर्श को समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप, नीति आयोग ने देश भर 
में उपलब्ध प्रतिभा पूल से प्रतिभाशाली प्रोफेशनलो ंऔर विशेषज्ञों  को आकर्षित करने के लिए भर्ती के नए रूपो ंकी शुरुआत की।

तत्कालीन योजना आयोग में कार्मिको ंकी कुल संख्या लगभग 1500 थी। नीति आयोग के गठन के बाद, तत्कालीन सीईओ, नीति 
आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया था, जिसमें सचिव, डीओपीटी, स्थापना अधिकारी और सचिव, व्यय 
विभाग सदस्यों  के रूप में शामिल थ,े जिन्हों ने संस्था की संरचना का अवलोकन किया। कार्य दल ने नियमित कार्य पदो ंको भरने के 
बजाय कुशल प्रोफेशनलो ंको शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया और सिफारिश की कि बड़ी संख्या में सहायक कर्मचारियो ं
की संख्या घटा दी जाए। इसके परिणामस्वरूप, नीति आयोग में स्टाफ की संख्या घटाकर कुल 500 व्यक्तियो ं की कर दी गई, 
जिनमें प्रोफेशनल और सहायक कर्मचारी दोनो ंशामिल हैं। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय और अटल नवाचार मिशन 
में कर्मचारियो ंकी नियकु्ति के बाद से यह बढ़कर 714 हो गई ह।ै

समय के साथ-साथ, नीति आयोग का सरकार के प्रमुख नीति थिकं टैंक के रूप में विकसित होने के साथ, यह सरकार के भीतर 
और बाहर दोनो ं से प्रोफेशनल प्रतिभा को आकर्षित करने में सफल रहा ह।ै उपलब्ध सर्वोत्तम प्रोफेशनलो ं को आकर्षित करने के 
लिए, नीति आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों -सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों  के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानो ं के डोमेन 
एक्सपर्ट /विशेषज्ञों  को नियकु्त करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से फ् लेक्सी-पूल दिशानिर्देशो ंको अंतिम रूप 
दिया। इन दिशा-निर्देशो ंका सख्ती से पालन किया गया और इसके परिणामस्वरूप नीति आयोग में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोफेशनलो ं
की नियकु्ति की गई।

वर्ष 2021-22 के दौरान, यपूीएससी द्वारा नियमित जीसीएस पदो ं के लिए भर्ती विभिन्न स्तरो ं - आर्थिक अधिकारियो ं से लेकर 
संयकु्त सलाहकारो ं तक, पर आयोजित की गई। इसके अलावा, फ् लेक्सी-पूल दिशानिर्देशो ं का पालन करते हुए, नीति आयोग ने 
विभिन्न प्रोफेशनल पदो ं के लिए भर्ती को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिन्हें उनकी प्रोफेशनल प्रकृति को इंगित करने के लिए फिर 
से नामित किया गया - सीनियर लीड, लीड, वरिष्ठ विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, सीनियर एसोसिएट और एसोसिएट। इन सभी की नियकु्ति 
अल्पकालिक संविदा या निश्चित अवधि-प्रतिनियकु्ति के आधार पर की गई ह ैऔर निष्पक्ष, पारदर्शी और सख्त प्रक्रिया के माध्यम 
से इनका चयन किया गया ह।ै

टीम नीति के लिए यह बेहद संतोषजनक बात ह ै कि यह उच्चतम क्रम की प्रतिभा को आकर्षित करने में सक्षम रहा ह ै - जिनमें से 
कई ने संस्था के लिए काम करने हेतु अपने उच्च वेतन में कटौती कर समझौता किया ह।ै हम उन प्रोफेशनलो ंको आकर्षित करने 
में सक्षम रहे हैं जो एक राष्ट्रव्यापी प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं क्योंकि  नीति आयोग उन्हें अपने चयनित क्षेत्रों  में बदलाव लाने हेतु 
अपने कौशल का उपयोग करने के लिए एक अद्वितीय कैनवास (कार्यक्षेत्र) और अवसर प्रदान करता ह।ै स्वतंत्र रूप से प्रतिभा को 
सफलतापूर्वक आकर्षित करने और भर्ती करने में लंब ेअनुभव के साथ, नीति आयोग एक जीवंत थिकं टैंक की आवश्यकता को पूरा 
करने के लिए अपेक्षित प्रोफेशनल प्रतिभा को आकर्षित करने में सक्षम होने के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करता ह।ै

इसके अलावा, परामर्शदात्री दिशानिर्देशो ंकी दृष्टि से नीति आयोग सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के मौजदूा प्रावधानो ं के तहत 
सुपरिभाषित और विनियमित परामर्शदात्री दिशानिर्देशो ं के माध्यम से डोमेन विशेषज्ञों  को नियकु्त करने में सफल रहा ह।ै

वर्तमान में, नीति आयोग में ऐसे प्रशासनिक और डोमेन प्रोफेशनलो ं का यथोचित संतलुन ह ै जो विभिन्न भर्ती चैनलो ं के माध्यम से 
नीति आयोग के साथ जुड़ते हैं। डीएमईओ और एआईएम में नियकु्त कर्मचारियो ंसहित, नीति आयोग के कार्मिको ंकी कुल संख्या 
और उनका श्रेणी-वार वितरण नीचे तालिका-I में दिया गया ह।ै इसे इंगित किया जा सकता है कि वर्तमान में, सरकारी चैनलो ं के 
माध्यम से सीध े नियकु्त या प्रतिनियकु्त 115 कर्मचारियो ं की तलुना में पार्श्विक रूप से भर्ती किए गए प्रोफेशनलो ं की संख्या या 
परामर्शदाताओ ं की संख्या (अपर सचिव से अवर सचिव स्तर तक और यवुा प्रोफेशनलो ं को छोड़कर) 87 ह।ै आने वाले वर्षों में 
इस संतलुन में और सुधार किया जाएगा।
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क्रम सं. अधिकारियो ंका स्‍तर सरकारी
पार्श्विक आधार पर 
नियकु्त प्रोफेशनल

आउटस्रोस पर अन्‍य 
प्रोफेशनल

कुल

1 अपर सचिव और समतलु्‍य 6 2 — 8

2 संयकु्‍त सचिव और समतलु्‍य 10 2 6 18

3 निदेशक और समतलु्‍य 21 23 — 44

4 उप सचिव और समतलु्‍य 27 3 10 40

5 अवर सचिव और समतलु्‍य 51 19 22 92

6
अनुभाग अधिकारी और 
समतलु्‍य

84 19 *74 177

7
सहायक अनुभाग अधिकारी 
और समतलु्‍य

55 — — 55

8 अन्‍य सहायक कर्मचारी 163 — — 163

8 आउटस्रोस कार्मिक — — 117 117

कुल 417 68 229 714

*यंग प्रोफेशनल

नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और इसे वर्ष 2021-22 में भी 
जारी रखा गया। नवंबर 2018 में इंटर्नशिप के लिए सख्त और पारदर्शी दिशा-निर्देश तयैार किए गए थ।े इसके अलावा, दिशानिर्देशो ं
के अनुसरण में, एक समेकित इंटर्नशिप पोर्टल स्थापित किया गया था, जिसने इस योजना के विकें द्रीकरण को सक्षम बनाया और 
सुव्यवस्थित किया जिससे दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ी ह।ै इस स्कीम का उद्देश्य भारत या विदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय/ संस्थान में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री के लिए नामाकंित छात्रों  या शोधार्थियो ंको इंटर्न के रूप में शामिल करना ह।ै

वर्ष 2016 में शुरू किया गया नीति फेलोशिप कार्यक्रम दनुिया भर के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों का दोहन करने का प्रयास करता है। इसे 
29 दिसम्बर, 2016 के फेलोशिप दिशानिर्देशो ं के अनुसार जारी रखा गया है। नीति आयोग ने इस स्कीम के तहत चार विशेषज्ञ 
प्रोफेशनलो ंको अध्येता (फेलो) के रूप में शामिल किया है।

संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ
संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में चार्ट, 
मैप एवं उपकरण तथा फोटोस्टेट यनूिटें 
और संपादकीय एवं सोशल मीडिया सेल 
शामिल हैं।

चार्ट, मैप एवं उपकरण यनूिट नीति आयोग 
की केन्द्री कृत डिजाइन एवं तकनीकी सहायता 
यनूिट ह।ै यह नीति आयोग के सभी वर्टिकल 
एवं प्रभागो ं को लॉजिस्टिक, तकनीकी एवं 
उपकरण सहायता प्रदान करता ह।ै वित्त वर्ष 
2021-22 के दौरान, यनूिट द्वारा पीएम स्तरीय बठैको ं के साथ-साथ विभिन्न अन्य वर्चुअल बठैको ंऔर सेमिनारो ं के लिए सहायता 
प्रदान की गई।

175

प्रशासन और सहायक इकाइय

वार्षिक रिपोर्ट 2021–22



संपादकीय एवं सोशल मीडिया सेल का प्रबंधन इस समय दो परू्णकालिक पदाधिकारियो ंद्वारा किया जा रहा ह ैजो संपादकीय, समाचार, 
सोशल मीडिया तथा पीआर से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए नीति आयोग के सभी वर्टिकल, संबद्ध संस्‍थाओ ं तथा वरिष्‍ठ 
अधिकारियो,ं क्रिएटिव एवं डिजिटल मीडिया एंप्‍लीफिकेशन एजेंसियो ं तथा प्रेस सूचना कार्यालय के साथ नियमित रूप से बातचीत 
एवं संपर्क  करते हैं।

शासी परिषद सचिवालय
शासी परिषद सचिवालय (जीसीएस) नीति आयोग के सभी वर्टिकलो/ंप्रभागो/ंयनूिटो ं की गतिविधियो ं का समन्‍वय करता है। यह 
विभिन्‍न मंत्रालयो/ंविभागो/ंराज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों  से प्राप्‍त विभिन्‍न पत्राचारो ं को संबंधित वर्टिकल को परिचालित भी करता है। 
2021-22 में सचिवालय द्वारा अनेक कार्य किए गए :

1.	 इसने 20 फरवरी, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की छठवी ंबठैक 
का समन्‍वय किया। सचिवालय ने 6 फरवरी 2021 को शासी परिषद की छठवी ंबठैक से पहले एक विस्तृत बातचीत 
का भी आयोजन किया, जिसमें राज्य विभागो ं के मुख्य सचिवो,ं प्रधान सचिवो ंऔर मुख्य मंत्रियो ं के प्रधान सचिवो/ं
सचिवो ंसहित राज्यों  के 250 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थ।े शासी परिषद की बठैक के एजेंडे को तयैार 
करते समय इस बठैक से फीडबकै को विधिवत रूप से शामिल किया गया। सचिवालय ने शासी परिषद की पाचंवी ं
बठैक के दौरान लिए गए निर्णयो ं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट और छठी बठैक के लिए एजेंडा नोटस् तयैार करने के 
लिए संबंधित मंत्रालयो/ंविभागो ं के साथ समन्वय किया।

2.	 समन्‍वय के फोकल बिदं ु के रूप में सचिवालय नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में वरिष्‍ठ अधिकारियो ं की 
साप्‍ताहिक बठैको ंका समन्‍वय करता है।

3.	 सचिवालय ने वरिष्ठ प्रबंधन समिति की बठैको ं का आयोजन किया, जिसे हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की 
अध्यक्षता में वरिष्ठ प्रबंधन परिषद के रूप में पुनर्गठित किया गया ह।ै

4.	 जीसीएस ने पीएमओ और मंत्रिमंडल सचिवालय से विशेष रूप से पिछले छह वर्षों में नीति आयोग की उपलब्धियो/ं
नीतिगत निर्णयो,ं स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए इनपुट, आदि के बारे में प्राप्त संदर्भों के लिए वर्टिकल/प्रभागो ंकी 
सूचना का समन्वय और मिलान किया।

हिदंी अनुभाग
हिदंी अनुभाग ने राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके तहत बनाए गए राजभाषा नियम 1976 के कार्यान्‍वयन के लिए राजभाषा 
विभाग, गहृ मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और संघ की राजभाषा नीति को ध्‍यान में रखते हुए वर्ष के दौरान सरकारी 
कामकाज में हिदंी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासो ंको जारी रखा।

राजभाषा विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजी गईं तथा संबद्ध कार्यालयो ंसे प्राप्‍त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा 
की गई। हिदंी अनुभाग ने विभिन्‍न दस्‍तावेजो ं का अनवुाद किया, जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट, अनुदान के लिए मागं, संसदीय स्‍थायी 
समिति से संबंधित सामग्री, मंत्रिमंडल नोट, संसद प्रश्‍न, अधिसूचनाएं, एमओयू, प्रपत्र एवं प्रारूप, पत्र आदि।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्‍वयन
राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत शामिल सभी दस्‍तावेज अंग्रेजी और हिदंी 
दोनो ंमें जारी किए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्‍य आदेशो/ंअनुदेशो ंको सूचनार्थ तथा 
निर्देश के लिए नीति आयोग के सभी अनुभागो ंएवं इसके संबद्ध कार्यालयो ंको अग्रेषित किया गया।
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राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति
राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति (ओएलआईसी) सलाहकार (राजभाषा) की अध्‍यक्षता में काम करती ह।ै यह समिति हिदंी के प्रयोग 
के सिलसिले में हुई प्रगति की समय समय पर समीक्षा करती ह ैऔर राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्‍वयन के लिए उपयकु्‍त सुझाव 
देती है तथा उठाए जाने वाले कदमो ंकी सिफारिश करती ह।ै इस समिति की बठैकें  नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा नीति 
आयोग के नियंत्रण के अधीन कार्यालयो ंको भी नियमित रूप से ओएलआईसी की बठैको ंका आयोजन करने की हिदायत दी जाती ह।ै

हिदंी में मौलिक टिप्‍पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्‍साहन योजना
राजभाषा विभाग द्वारा हिदंी में टिप्‍पण एवं आलेखन के लिए शुरू की गई प्रोत्‍साहन योजना 2021-22 में भी जारी रही। इस योजना 
के तहत 5000 रुपए के दो प्रथम पुरस्‍कार, 3000 रुपए के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000 रुपए के पाचं ततृीय पुरस्‍कार प्रदान 
किए जाते हैं।

हिदंी में डिक्‍टेशन के लिए नकद पुरस्‍कार योजना
हिदंी में डिक्‍टेशन के लिए अधिकारियो ंके लिए प्रोत्‍साहन योजना चल रही ह।ै इस योजना के तहत 5000 रुपये के दो नकद पुरस्‍कारो ं
(एक हिदंी भाषी स्‍टाफ के लिए और दूसरा गैर हिदंी भाषी स्‍टाफ के लिए) का प्रावधान ह।ै

हिदंी पखवाड़ा
01 से 15 सितंबर 2021 तक आयोजित किए गए हिदंी पखवाड़े के दौरान विभिन्‍न प्रतियोगिताओ ंका आयोजन किया गया जसेै 
कि हिदंी निबंध लेखन, अनुवाद, टिप्‍पण/आलेखन, आशुभाषण, कविता पाठ तथा राजभाषा का ज्ञान। नीति आयोग के एमटीएस 
स्टाफ के लिए एक हिदंी डिक्‍टेशन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

हिदंी कार्यशालाएं
वर्ष के दौरान हिदंी में अधिक से अधिक काम करने के लिए अधिकारियो ं को प्रोत्‍साहित करने के लिए 15 जलुाई, 2021 को 2 
हिदंी कार्यशालाओ ंका आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओ ंमें 19 अधिकारियो ंएवं कर्मचारियो ंने भाग लिया।
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हिदंी के उत्‍तरोत्‍तर प्रयोग के संबंध में निरीक्षण
राजभाषा नीति के कार्यान्‍वयन के सुचारु अनुपालन के लिए हिदंी अनुभाग द्वारा नीति आयोग के 7 प्रभागो,ं अनुभागो,ं वर्टिकलो,ं 
डीएमईओ और एनआईएलईआरडी का निरीक्षण किया गया।

पुस्तकालय और प्रलेखन कें द्र
नीति आयोग का पसु्‍तकालय और प्रलेखन केन्‍द्र  संस्‍थान के सभी अधिकारियो ंको व्‍यापक श्रेणी की पसु्‍तको,ं पत्रिकाओ ंऔर रिपोर्टों तक 
पहुंच प्रदान करता ह।ै अन्‍य विभागो ंके अधिकारियो ंतथा विभिन्‍न संस्‍थाओ/ंविश्‍वविद्यालयो ंमें पंजीकृत शोध छात्रों  को भी इनहाउस 
परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती ह।ै पुस्तकालय नीति आयोग के इंट्रानेट के माध्यम से विभिन्न डेटाबसे तक पहुंच प्रदान करता ह।ै

सीईओ द्वारा नियकु्त पुस्तकालय समिति पसु्तकालय के मामलो ंपर सामान्य निर्देश, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधिकार 
का प्रयोग करती ह।ै वर्तमान में, समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी कर रहे हैं।

पुस्‍तकालय में 1.40 लाख से अधिक पुस्‍तकें , रिपोर्टें, जिल्‍दबद्ध खंड और श्रव्‍य-दृश्‍य सामग्रिया ं हैं। यह अगं्रेजी और हिदंी दोनो ंमें 
123 जर्नल/पत्रिकाओ,ं समाचार पत्र तथा ई-पब्लिकेशन पत्र मंगाता है।

1 जनवरी 2020 से 29 दिसंबर 2021 तक पुस्‍तकालय के संग्रह में 791 पसु्‍तकें  जोड़ी गईं। पुस्तकालय ने संदर्भ से जडु़े लगभग 
3200 संदर्भ प्रश्‍नों  का भी जवाब दिया और अपने प्रयोक्‍ताओ ं की विशिष्‍ट जरूरतो ं को पूरा किया। परामर्श और संदर्भ कार्य के 
लिए लगभग 2450 पाठक पसु्‍तकालय में आए।

पाठक ऑनलाइन और एंड्रायड एवं आईफोन पर उपलब्‍ध मोबाइल ऐप के माध्‍यम से भी पुस्‍तकालय की सामग्री तक पहुंच प्राप्‍त 
कर सकते हैं।

ओएमएंडसी अनुभाग
ओएमएंडसी अनुभाग ने 'स्‍वास्‍थ्‍य के लिए योग:घर पर योग' थीम पर 21 जनू 2021 को 7वें अतंर्राष्‍ट्रीय योग दिवस का 
आयोजन किया।
अनुभाग ने 29 अक्तूबर 2021 को राष्‍ट्रीय एकता शपथ का आयोजन किया जिसमें नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष तथा सभी 
अन्‍य अधिकारियो ंने राष्‍ट्रीय एकता की शपथ ली।
अनुभाग ने 1 जनवरी 2021 को अनुसूचित जातियो,ं अनुसूचित जनजातियो,ं ओबीसी और दिव्यांग जनो ं के प्रतिनिधित्‍व 
पर डीओपीटी के rrcps.nic.in पर वार्षिक समेकित डेटा अपलोड किया। अनुभाग ने niti.gov.in पर नागरिक चार्टर 
को भी परिचालित किया।
लोक शिकायतो,ं सासंदो ं तथा राज्‍य सरकारो ं आदि से संदर्भों के निस्‍तारण के लिए ओएमएंडसी अनुभाग द्वारा 2 से 31 
अक्तूबर 2021 तक एक विशेष अभियान चलाया गया।
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आरटीआई सेल
आरटीआई सेल https://rtionline.gov.in पर ऑनलाइन और डाक के माध्‍यम से भौतिक रूप से प्राप्‍त सभी आईटीआई प्रश्‍नों  
का जवाब देता है।

वर्ष 2020-21 और 2021–22 के दौरान आरटीआई सेल निम्‍नलिखित गतिविधियो ंमें शामिल था :

वार्षिक वर्ष (2020-21): 19 नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक
1.	 173 आरटीआई आवेदन प्राप्‍त हुए जिनमें से सभी का निस्‍तारण 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया।

2.	 चार अपीलें प्राप्‍त हुईं और उनका भी निस्‍तारण 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया।

3.	 इस अवधि के दौरान सीआईसी की एक भी सुनवाई में भाग नही ं लिया गया।

वार्षिक वर्ष (2021-22): 1 जनवरी, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक
1.	 समयावधि के अदंर 1012 आरटीआई आवेदन प्राप्‍त हुए जिनमें से 1005 का निस्‍तारण किया गया और 7 आवेदन 

लंबित हैं (31 अक्तूबर 2021 की स्थिति के अनुसार)।

2.	 127 अपीलें प्राप्‍त हुईं जिनमें से 124 का निस्‍तारण समयावधि के अदंर कर दिया गया और 3 लंबित हैं  
(31 अक्तूबर 2021 की स्थिति के अनुसार)।

3.	 इस अवधि के दौरान सीआईसी की पाचं सुनवाई में भाग लिया गया।

सतर्कत ा अनुभाग
जनवरी से अक्तूबर 2021 के बीच डीएमईओ और नीति आयोग के अधिकारियो ंको तकरीबन 350 सतर्क ता स्‍वीकृतिया ंजारी की 
गईं। अनेक आरटीआई/सचेतक शिकायतो ं पर काम किया गया और उनका निपटारा किया गया। कुछ अधिकारियो ं के खिलाफ 
उचित प्रक्रिया/कानून के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की गई।
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निवारक सतर्कत ा
नीति आयोग ने 26 अक्तूबर से 1 नवंबर 2021 के बीच सतर्क ता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस वर्ष की थीम थी '75वें वर्ष में 
स्वतंत्र भारत : सत्यनिष्ठा के साथ आत्म निर्भरता'।

इस अवसर पर नीति आयोग के सभी कर्मचारियो ं ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। इस वर्ष सतर्क ता सप्ताह जनहित से जडु़े प्रकटन और 
मुखबिरो ं के संरक्षण पर जागरूकता का प्रसार करने पर केन्द्रित था।
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अनुलग्नक

तालिका 1.1 : अनमुोदित शोध अध्ययनो,ं पूर्ण हो चुके अध्ययनो,ं अनमुोदित संगोष्ठियो ंऔर 
प्रदान किए गए लोगो समर्थन, शासन और अनसंुधान वर्टिकल की सूची

क्र. सं. शीर्षक संस्‍थान / शोधकर्ता

1
मेडिकल कॉलेजो ंमें समय पर भर्ती और फैकल्टी के कार्यभार ग्रहण करने की 
दिशा में आने वाली बाधाओ ंपर अनुसंधान अध्ययन

साह मंत्रण प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम

2

गैर संचारी रोगो ंकी स्क्रीनिगं, निगरानी, देखभाल की निरंतरता और मशीन 
लर्निंग आधारित परू्वानुमान मॉडलिगं के लिए एकीकृत चिकित्सा उपकरणो ं
पर आधारित एक मॉडल स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क  के विकास पर अनुसंधान 
अध्ययन

अखिल भारतीय आयरु्विज्ञान संस्थान 
(एम्स), नई दिल्ली

3 भारत में सीसीयएूस नीति रूपरेखा और इसका तनैाती तंत्र एम.एन. दस्तूर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

4 इंडिया विज़न 2036-37: एक समष्टि अर्थमितीय दृष्टिकोण
ईजीआरओडब्ल ्यू फाउंडेशन फॉर 
इकनोमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, नोएडा

5 इंडिया विज़न 2046-47: एक समष्टि अर्थमितीय दृष्टिकोण
ईजीआरओडब्ल ्यू फाउंडेशन फॉर 
इकनोमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, नोएडा

6 बाल विवाह प्रतिषेध (कनार्टक संशोधन) अधिनियम, 2016 नेशनल लॉ स्कू ल, बैंगलोर

7 चक्रीय अर्थव्यवस्था पर एक रणनीतिक कार्य योजना तयैार करना पर्यावरण कें द्र, ममु्बई

8
डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के लिए सिफारिशो ं के साथ भारत में जिम्मेदार चेहरा 
पहचान प्रौद्योगिकियो ं के लिए हैंडबकु

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली

9 सोशल ऑडिट पायलट भारतीय साखं्यिकी संस्थान, कोलकाता 

10 भारतीय राज्यों  के लिए समग्र जल सूचकाकं पर रिपोर्ट 2021 डलबर्ग, नई दिल्ली

11 भारत में विमानन क्षेत्र के लिए एमआरओ उद्योगो ंका विकास बीआरआईईएफ, नई दिल्ली

12
निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए संपूर्ण भारत में ऐतिहासिक 
परिवेशी वाय ुगुणवत्ता डेटा का विश्लेषण

एनईईआरआई

13
कमजोर समुदायो,ं विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति 
के छात्रों  की शिक्षा पर कोविड-19 के प्रभाव पर अनुसंधान अध्ययन : बिहार 
और झारखंड में अध्ययन

आईएचडी, नई दिल्ली

14 महिला उद्यमिता को बढावा देना : चुनिदंा योजनाओ ंकी समीक्षा माइक्रोसेव कन्सल्टिंग

189 वार्षिक रिपोर्ट 2021–22



तालिका 1.2 : वर्ष 2020-21 के दौरान (31 दिसम्बर 2021 तक) पूर्ण हो चुके अध्ययन

क्र. सं. शीर्षक संस्‍थान / शोधकर्ता

1
लिटिल अडंमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जल संसाधनो ंका 
विकास

डब्ल ्यूएपीसीओएस, गुरुग्राम

2 लिटिल अडंमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भूमि का उद्धार डब्ल ्यूएपीसीओएस, गुरुग्राम

3
भारतीय माल ढुलाई में रेलवे के मॉडल शेयर में सुधार के लिए भारतीय 
रेल की दक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता तथा नीति स्‍तरीय रणनीतियां

बीआरआईईएफ, नई दिल्ली

4 भारत के लिए उन्नत ऊर्जा डेटा पोर्टल का विकास प्रयास, पुणे

5
आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के तहत नमूना 
सर्वेक्षण और अध्ययन

डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 
नई दिल्ली

6
वन संरक्षण पर जोर देते हुए विकास योजना के लिए अति उच्च विभेदन 
उपग्रह डेटा का उपयोग करके बडे पैमाने पर ग्रेट निकोबार द्वीप के भूमि 
प्रयोग/भूमि कवर का मानचित्रण

भारतीय वन सर्वेक्षण

7
वन संरक्षण पर जोर देते हुए विकास योजना के लिए अति उच्च विभेदन 
उपग्रह डेटा का उपयोग करके बडे पैमाने पर ग्रेट लिटिल अंडमान द्वीप 
के भूमि प्रयोग/भमूि कवर का मानचित्रण

भारतीय वन सर्वेक्षण

8 नीतिगत ब्याज दरें, बाजार दरें, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास ईजीआरओडब्ल ्यू फाउंडेशन, नई दिल्ली

9 लद्दाख के लिए कार्बन तटस्थ संसाधन दक्ष रणनीति का विकास करना टेरी, नई दिल्ली

10 भारत में विरासत प्रबंधन से जडु़ी चुनौतिया ंऔर नीतिगत अपरिहार्यताएं द्रोणाह, गुरुग्राम

11
एजेंडा 2030 को कार्यान्वित करने के लिए सिविल सेवको ं के लिए 
क्षमता निर्माण की डिजाइन और कार्यान्वयन

एएसआईसी, हदैराबाद

12 परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन
क्रिसिल रिस्क एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन 
लिमिटेड

13 भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को मुख्य धारा में लाना विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्‍ली
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तालिका 1.3 : 2020-21 के दौरान (31दिसम्बर 2021 तक) अनमुोदित लोगो समर्थन की सूची

क्र. सं. कार्यक्रम आयोजक

1 वर्चुअल रिटेल सप्लाई चेन एक्सकॉन का तीसरा संस्करण पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्‍ट्री, नई दिल्‍ली

2 बीएफएसआई टेक शो का 9वा ं संस्करण 
ट्रेसकॉन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 
बेंगलुरु

3 रीडिगं और डिजिटल रीडिगं पर राष्ट्रीय अभियान पी एन पनिक्कर फाउंडेशन, तिरुवनन्तपुरम

4 हाइड्रोजन इंडिया कॉन्क्लेव इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स, पुणे

5 12वी ं विश्व अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कागं्रेस 2021 एनर्जी एंड एनवायरॉनमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली

6 दिल्ली डायलॉग्स पॉलिसी सर्क ल

7
अधिक मागं और विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में 
तेजी लाना

टेरी, नई दिल्ली

8 विश्व ऊर्जा भंडारण इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स, पुणे

9 वर्ल्ड क्लाउड शो का 10वा ं संस्करण
ट्रेसकॉन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 
बेंगलुरु

10 दूसरा वैश्विक कृत्रिम बदु्धिमत्ता शिखर सम्मेलन पुरस्कार 21
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, 
नई दिल्ली

11 पोर्ट मैरीटाइम एवं मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्‍ट्री, नई दिल्‍ली

12 समावेशी वित्त शिखर सम्मेलन 2021 एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली

13 पोषक अनाज : बहु हितधारक सम्मेलन 2021 आईसीएआर, तेलंगाना

14 फिक्की हील 2021 : कोविड के बाद स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव फिक्की, नई दिल्ली

15 ई-मोबिलिटी इंडिया फोरम
मेस्से फ्रैं कफर्ट ट्रेड फेयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई 
दिल्ली

16 आजीविका भारत सम्मेलन 2021 एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली

17 वर्ल्ड एसडी–डब्ल्यूएएन एंड एसएएसई शिखर सम्मेलन ट्रेसकॉन ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु

18
महिलाओ ंमें कैं सर की रोकथाम और शमन पर 5वा ं राष्ट्रीय शिखर 
सम्मेलन 2021

सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली

19 विश्व हाइड्रोजन ऊर्जा शिखर सम्मेलन एनर्जी एंड एनवायरॉनमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली

20 सीआईआई का 7वा ंअतंर्राष्ट्रीय जल नवाचार शिखर सम्मेलन सीआईआई, नई दिल्ली

21
ईवी इंडिया 2021 एक्सपो–इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल 
शो

ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया, नोएडा, उत्तर प्रदेश

22 उच्च शिक्षा गोष्ठी इंडियन स्कू ल ऑफ बिजनेस, तलंेगाना

23 इंडिया सैटकॉम 2021 ब्रोडबैंड इंडिया फोरम, नई दिल्ली 

24 भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स, पुणे
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क्र. सं. कार्यक्रम आयोजक

25
तीसरी आयषु्मान भारत गोष्ठी और भारत स्वास्थ्य एवं देखभाल 
शिखर सम्मेलन का 7वा ं संस्करण 

एकीकृत स्वास्थ्य एवं देखभाल परिषद, नई दिल्ली

26
विश्व परियोजना प्रबंधन मंच (डब्ल्यूपीएमएफ) की तीसरी बठैक को 
समर्पित 29वी ंवैश्विक संगोष्ठी

सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नोएडा

27 राजस्थान नगर मेयर सम्मेलन
कंज्यूमर यनूिटी एंड और ट्रस्ट सोसाइटी (सीयटूीएस 
इंटरनेशनल), जयपुर

28
आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के समर्थन में जलवाय ु
संबंधी जोखिमो ंका प्रबंधन

स्विटज़्रलैंड दूतावास, नई दिल्ली

29 जेनेसिस 3डी मैप लॉन्च 2021 जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई

30 सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट इन इंडिया: वे फॉर्वर्ड सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, नई दिल्ली

31 इंडिया डिजिटल समिट 2022 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ममु्बई
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